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 पीठ

 S.Q.N
 PAGES

 435  f  मट् ला सागर  Indian  Ocean

 437  भारतीय  व  बना  म  रह  गयी  Compensation  to  Indians  for  their  Assets

 उनकी  परिसम्पतक्ति  के  लिए  left  behind in  Burma

 पूति

 444  राजस्थान  के  शिविरों  में  शरणार्थी  Refugees  in  Rajasthan  Camps

 446  डग  बखार  Dengue  Halmorrhagic  Fever

 447  श्रमिक  शिक्षा  योजना  के  बारे  में  Review  Committee  on  Worker’s  Educa-

 पुनरीक्षा  समिति
 tion  Scheme  lu

 448  जापानी  इस्पात  की  सप्लाई  Supply  of  Japanese  Steel  13

 434  केरल  में  सेना  के  लिए  भर्ती  केन्द्र  Army  Recruiting  Centre  in  Kerala  15

 436  काट  इस्पात  संयंत्र  Mini  Stee!  Plants  16

 438  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र में  fear  Production  of  Saleable  Steel  in  Rourkela

 ay  इस्पात का  उत्पादन  Steel  Plant  17

 439  दक्षिण  एशिया  को  प्रमाण-भक्त  Pak  proposal  for  Nuclear  Free  Zone  of

 क्षत्र  बनाने  के  लिए  पाकिस्तान  South  Asia  17

 का  प्रस्ताव

 440  केरल  में  हैजा  निवाले  टीका  लगाने  Death  and  Sickness  due  to  Preventive

 से  हई  सत्य  आर  व्यक्तियों का
 Inoculation  against  Cholera  in  Kerala  18

 बीमार  पड़ना
 ee

 किसी  नाम  पर  अ्रंकित यह  इस  गत  का  चोतक है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस  सदस्य  ने  वास्तव  में

 पूछा  था  ।

 The  Sign  +  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  Question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him

 ()



 alo  प्र०  स०  विषय

 5.  Q.  No.
 पृष्ठ

 SUBJECT  PAGES
 441  मच्छरों  द्वारा  फिलरिया  रोग  का  Spreading  of  Filaria  by  Mosquitoes  18

 फैलाया  जाना

 442  गुजरात  में  श्रम-न्यायालय  के  निर्णय  Non-implementation  of  Labour  Court

 को  क्रियान्वित  न  किया  जाना  Decisions  in  Gujarat  19

 443  भगवती  समिति  के  2  ह
 fara | कि  थ क  की  Recommendations  of  Bhagwati  Com-

 सिफारिशें  mittee  Report  19

 445  के  श्रमिकों का
 ~  foe  ant

 Textile  workers  suffering  from  Byssinosis  19

 स

 होना

 449  पाकिस्तानी  कब्ज  में  भारतीय  Military  Preparations  in  Pakistan  occupied
 Indian  Territory  e  0 भू-भाग  में  सैनिक  तैयारी

 450  पश्चिमी  पंजाब  ak  पूर्वी  बंगाल
 Expenditure  on  compensation  and  Reha-

 के  शरणार्थियों  को  मुआवजा  दिये  bilitation  of  West  Punjab  and  East

 जाने  पर  तथा  उनके  पुनर्वास  पर  Bengal  Refugees  20

 व्यय

 451  उद्योग  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  श्रमिकों  Wage  rise  for  Workers  in  different  Sectors

 की  मजूरी में  हुई  वृद्ध
 of  Industry  21

 452  संगठित क्षेत्र  में  रोजगार  तथा  Employment  in  organised  sector  and

 Registered  Jnemployed  21

 453  Aluminium  22 उड़ीसा  में  एल्यूमीनियम  actory  in  Jeypore,  Orissa

 TNiamna 345  कर्मचारी  भविष्य  निधि  कर्मचारी  Pending  Demands  of  E.P.  Staff

 फैडरेशन की  विचाराधीन  मांगें
 Federation.  =  23

 प्रता ०  प्र०  स०

 U.  5.00.  No.

 4185  लेडी  हाडिन  नई  दिल्‍ली  Construction  of  Flats  for  Employees  of
 ~

 न =  कर्मचारियों  के  Lady  Hardinge  Hospital,  New  Delhi  23

 का  निर्माण

 4156  Ban  on  New  Routes  and  Vehicles  for  State राज्य  परिवहन  नये

 मार्गों are  गाड़ियों  के  लिए  प्रतिबंध  Transport  Services  23

 4187  Over  crowding  in  Buses  on  DTC  Route

 सर  320  पर  चलने  वाली  बसों  No.  320  24

 में  अत्यधिक  भीड़भाड़  होना

 4188  भारतीय  सेना  को  प्रशिक्षण  देने  में  Languages  for  imparting  Training  to

 Indian  Army  24 प्रयुक्त  भाषाएं

 (ii)



 अता०  Fo  Ao  विषय  पृष्ठ
 ७.  0.  No.  SUBJECT  PAGES

 है  fx  25 पलट  बनाने  का  Pelletisation  Plant  in  M.P. 4189
 मध्य

 प्रदेश  में

 4190  केन्द्रीय  श्रौषघ  कलकत्ता  Samples  received  for  testing  by  Centre]

 25 को  ara  यों  र  परीक्षण  हेतु
 Drugs  Laboratory,  Calcutta

 प्राप्त  नमूने

 =>
 4191  संकट  क  उत्तर  Workers  laid  off  in  Uttar  Pradesh  due  to

 Power  Crisis  25
 प्रदेश  में  श्रमिकों को  जबरन  छुड़ा

 जाना

 4192  दिल्ली  परिवहन  निगम  Memorandum  by  Trinager  Welfare  Asso-.

 प्रबंधक  को  श्रीनगर  कल्याण  ciation  to  General  Manager  of  DTC  26

 sy
 सियेन  से  ज्ञापन

 (as  ?
 $193  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  में  Production  of  Anode  Copper  in  Khetri

 तांबे  का  उत्पादन  Copper  Project  27

 Protest  with  Bangladesh  against  Oil  Ex-
 1194  बंगाल  की  खाड़ी  में  तेल  की  खोज

 के  बारे  में  बंगलादेश a  विरोध
 ploration  in  Bay  of  Bengal  .  27

 Medical  Seats  for  Sons/Daughters  of  Cen-
 4195  राज्यों  में  नियुक्त  केन्द्रीय  सरकारी

 in tral  Government  Officers  posted
 अधिकारियों  के  पुत्र /पूत्रियों  के  लिये

 States  ह  27
 डाल  सी  टें

 28 4196  छात्रों  द्वारा  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  Hijacking  of  DTC  Buses  by  Students

 की  बसों  का  अपहरण

 29
 4197  मिलावटी  घी  का  उत्पादन  Manufacture  of  Adulterated  Ghee  .

 <
 4198  भारत  ज  मिसेज  लिमिटेड  द्वारा  if  ipply  of  Rail  Coaches  to  Bangladesh

 a  29
 बंगला  देश  को  रेल  feat  का  by  Bharat  Earth  Movers  Limited

 Bauxite  in aan  South  Kanara  District 4199  कर्नाटक  राज्य  के
 दक्षिण

 कनारा

 जिले  में  बाक्साइट  Karnataka  30

 4200  अंतर्राज्यीय  मार्गों  पर  दिल्ली  Trips  cancelled  by  DTC on  Inter-State

 30
 बहन  निगम  द्वार  बसों  को  Routes

 4201  रकत  बैंकों  में  रकत  की  कसी  Shortages  cf  Blood  in  Blood  Banks  31

 lou LOW  Production  in  ISCO  31

 में  कम  उत्पादन

 Retrenchment  of  Workers  by  Mercury 4203  मरकरी  ट्रैवल्स  लिमिटेड
 ह  Travels  India  Limited  e  td  32

 (iii)



 करता  प्र०  स०  विषय
 पृष्ठ

 U.S.  Q.  No  SUBJECT  PAGES

 4204  पोलियो  के  विरुद्ध  राष्ट्र-व्यापी  Nation  wide  programme-against  Polio  32

 कार्यक्रम

 4205  दिल्‍ली  के  यमुना  पार  क्षेत्र  में  Setting  Up  Medical  College  and  Hospital

 अस्पताल  in  Trans-Yamuna  Area  of  Delhi

 खोलना

 4205  युद्ध  में  वीर  गति  प्राप्त  सैनिकों
 Allotment  of  Land  to  Dependents  of  Mili-

 के  आश्रितों  को  भूमि  का  झ्राबंटन  tary  Personnel  killed  in  War  33

 4207  गुजरात  में  कृष्ण  कुमार  काटन  Payment  of  Wages  to  Workers  of  Krishan

 Kumar  Cotton  Mills  Ltd.,  Malwa  in मिल्स  मालवा

 Gujarat  34 चोरियों  को  मजूरी  का  भुगतान

 4208  भारतीय  नौवहन  निगम  द्वारा  नई  New  Shipping  Services  by  Shipping  Cor-

 34
 नौवहन  सेवायें  प्रारंभ  करना  poration  of  India

 4209  देवली  से  कोटा  तक  की  सड़क  Inclusion  of  Road  from  Dewali  to  Kota

 को  wear  के  रूप  में  शामिल  35 as  a  Highway

 करना

 4210  गुजरात  में  एल्युमीनियम  परियोजना  Aluminium  Projects  in  Gujarat  35

 47211  सट्टा यक  उद्योगों  की  स्थापना  Setting  up  of  Ancillary  Industries  35

 4212  कग  एलोपैथी  के  समान  Bringing  Ayu aay  Land  trveda  and  Allopathy  at  Par  36

 मान्यता  प्रदान  करना

 36 421%  प्रभोक्ताग्रों  को  इस्पात  का  आवंटन  Steel  Allocation  to  Consumers

 4214  भारत  कौर  नेपाल  के  बीच  Missing  Road  Links  Between  India  and

 सड़क  Nepal  36

 4215  Iron  ore  shipped  from  Paradip  Port  37 पत्तन  से  जहाज  द्वारा  भेजा

 लौह  वयस्क

 Settlement  of  Dues  and  Claims  of  Local 4216  मेघालय  में  स्थानीय  लोगों  को  देय

 People in  Meghalaya  e  38
 राशि  तथा  उनके  दावों  का  निपटान

 4217  मध्य  प्रदेश  ग्रोवर  ara  प्रदेश  में  Rising  51061  prices  in  Andhra  Pradesh  and

 इस्पात के  बढ़ते  हुये  मूल्य
 Madhya  Pradesh  38

 4218  Persons  arrested  for  Drugs  Adulteration  39 ग्रौपधियों  में  मिलावट  के  लिए

 39 4219  फेस  वनाडियम  उडीसा  Ferro  vanadium  Project,  Orissa

 4220  कलकत्ता पत्तन  से  होने  वाले  Boosting  of  Calcutta  Port  Trade  39

 व्यापार  में  वृद्धि

 4221  परिवार  नियोजन  के  लिए  Liquid  crystal  thermal  devices  for  Family

 40 Planning

 (iv)



 पता  £* है ०  सं०  विषय  पृष्ठ

 U.  (0,  No.  SUBJECT  PAGES

 4223  पी०  Tyo  को  को  पश्चिम  तट  P.L.O.  as  future  Ruler  of  West  Bank

 aa  करा  भावी  शासक  बनाना  Territory  .  40

 4224  कपड़ा  सीन  क्  उद्योग  में  लगे  Benefit  of  Labour  Laws  to  Workers  Engag-

 ed  in  Tailoring  Industry  41 श्रमिकों  को  श्रमिक  कानूनों  का

 लाभ

 नि  म लि  दादरा  qn  T  ज्  Health  and  Family  Planning  Centres  of

 41 कौर  परिवार  नियोजन  Dadra  and  Nagar  Haveli

 केन्द्र

 4226  संपत  राष्ट्र  संघ  की  राजनीतिक  Scanty  Suppcrt  to  Pak  Proposal  for  Nuc-

 lear  free  zone  in  U.N.  Political  Com- समिति  में  पाकिस्तान  के

 41
 मुक्त  क्षेत्र  संबंधी  प्रस्ताव  को  नाम

 मात  समधन

 {227  इंडियन  अमराराम  Dismissal  Cases  of  Indian  Oil  Workers

 d के  tt  T  की  aaa  के  Duliajan  pen  a wks  before  Tribunal  e  43

 मामले  न्यायाधिकरण  के  समक्ष

 न  225  देश  में  धार्मिक  संस्थापकों  द्वारा  Hospi  run  by  Religious  Organisations
 in  the  country  s चलाये  अस्पताल  चक  e  e  43

 4229
 लौह

 मैंगनीज  Production  of  Iron  Ore,  Coal,  Manganese
 Ore  and  Cepper  Ore  |  43 तथा  ताम्र  का

 उत्पादन

 4230  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  नेपाल  के
 Discussions  with  Nepal’s  Permanent

 Representative  at  U.N.  regarding  Nuc- स्थायी  प्रतिनिधि  के  साथ  दक्षिण
 lear  Free  Zone  for  South  Asia  45

 एशिया  के  amit  क्षेत्र

 के  संबंध
 में

 विचार-विमर्श

 4232  सी०  एस०  zo  सा०  कौर  सी०  zo  Allocation  from  Petroleum  Levy  for

 Deve  iv  111६8  111( तग वडिकत  of की
 ब थ  द  and  CTC  45 सी०  के  विकास  के  लिये  पैट्रोलियम

 लेवी  से  धनराशि का  नियतन

 ~
 4233  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  डिस्पेंसरियों  के  Grants  to  States  for  Rural  Dispensaries  46

 राज्यों  को  अनुदान

 4234  श्री  रामः  कोटा  द्वारा  Nen-Deposit  of  EPF  dues  by  Sriram

 Rayons,  Kota  ह  46 चारी  भविष्य  निधि  की  राशि  का

 जमा  न  कराया  जाना

 4235  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  SAIL.  Directive  47

 के  निदेश

 (४)



 पता  प्र०  Ao  विषय  पीठ

 U.S.  Q.  No.  SUBJECT  PAGES

 4236  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  के  मुख्य  Shifting  of  Head  Office  of  Hindustan

 47 कार्यालय  का  स्थानान्तरण  Latex  Ltd.

 4237  सेंट  जार्ज  होम्योपैथिक  क्लिनिक  Advertising  Asthama  Cure  by  St.  George’s

 Homoeopathic  Clinic  and  Pharmacy,

 Mangalore  47
 war  का  विज्ञापन

 4238  पाकिस्तानी  रक्षा  गतिविधियों  में  Statement  made  by  Pakistan  Prime  Minis-

 ter  Re:  Increase  in  Pakistan  Defence
 वृद्धि  के  बारे  में  पाकिस्तान के

 Activities  48
 प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिया  गया  वक्तव्य

 Medium  of  Departmental  Examination  in 4240  केन्द्रीय  भविष्य  निधि  आयुक्त  के
 the  Offices  of  Central  Provident  Fund

 दिल्‍ली  श्र  कानपुर  स्थित
 48

 क्यों  में  विभागीय  परिवारों  का
 at  Delhi  and  Kanpur

 माध्यम

 Payment  of  1500  Bills  by  DSP  49 4241  Sto  एस०  पी०  द्वारा  1500  बिलों

 का  भुगतान

 Import  of  Drugs  which  are  Manufactured
 4242  देश  में  बनाई  जा  रही  औषधियों

 Indigenously  49
 का  ग्रा यात

 x
 Ban  on  Use  of  in  Cosme- 4243  प्रसाधन  तथा  साबुन  sits  कि  QA  T

 tic  a  त्व  d  Toilet  Goods  49

 एंड  |=

 में  हैक् सा क्लोरो फोन के  प्रयोग  पर

 प्रतिबंध  ध

 4244  राउरकेला उर्वरक  कारखाना  Rourkela  Fertiliser  Plant  30

 4245  रियायती  दरों  पर  दवाई  सप्लाई  Scheme  to  Supply  Medicines  at  Conces-

 करने की  योजना  sion.  क्रय  INGLY al  Rates  50

 4246  औषधियों का  वर्गीय  नाम  रखने  Proposal  to  introduce  generic  names  of

 संबंधी  प्रस्ताव  Drugs  e  e  e  51

 4247  आवश्यक  cami  का  उचित  वितरण  Proper  distribution  of  essential  drugs  51.0

 4248  पटसन  Casual  Labour  in  Railways,  Mines,  Plan-

 st  उद्योगों  में  नैमिरि  fi  tation,  Jute  and  Textile  Industries  51

 4249  देश  में  चीनी  कारखानों  के  चमक  53 Sugar  Workers  in  the  country

 4250  दंडकारण्य  परियोजना के  अंतर्गत  Rehabilitation  of  more  Displaced  persons
 in  Malkangiri  Zone  under  Dandakar- मलकानगिरी  जोन  में  भ्रमित
 anya  Project  53

 पित  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 4251  दंडकारण्य  परियोजना  के  Objection  Against  Settlement  of  fresh

 Displaced  Persons  in  Malkangiri  Zone fr  क्षेत्र  tar  अधिक  विस्थापित
 andal

 व्यक्तियों  को  बसाने  पर  आपत्ति
 of  13 a  ndakara  nya  Project  54

 (vi)
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 4252  दंडकारण्य  परियोजना  में  पोटरी  Vacant  Area  of  Poteru  Dam  in  Danda-

 54
 बांध  का  ware क्षेत्र

 karanya  Project

 Construction  of  Poteru  Dam  in  Danda- 4253  परियोजना  में  पॉटर

 karanya  Project
 55

 बांध का  निर्माण

 55
 4254  दिल्‍ली  में  मलेरिया  a  मरे  व्यक्ति

 Deaths  due  to  Malaria  in  Delhi

 4255  Committee  to  Study  Service  Conditions सीमा  सड़क  संगठन  के  क्यारियों

 की  सेवा  की  शर्तों  का  अध्ययन
 of  Employces  of  Border  Road  Orga-

 56
 करने  के  लिए  समिति

 4256  दिल्‍ली  शाहदरा-गांधीनगर  नक  Bridge  from  Delhi  to  Shahdara-Gandhi-
 56

 nagar
 no

 56 4257  कच्चे  लोह  का  उत्पादन  Production  of  Pig  Iron

 42358  नकली  दवाइयां  बनाने  वाले  कारखाने  Spurious  Drug  Factories  57

 4259  Sailing  of  Sh eres  ip  of  SCI  from  Haldia  with-
 हल्दिया  से  भारतीय  नौवहन  निगम

 58 out  Crew  e
 के  एक  जहाज  का  बिना  कर्मीदल

 वां  चला  जाना

 Reclamation  of  Land  for  Resettlement
 4260  monies ae are + faa af के  बसाने  के  लिये  भूमि

 of  Refugees  e  .  @  |  58
 को  कृषि  योग्य  बनाना

 4261  पश्चिम  बंगाल  कौर  असाम  मं  Deaths  in  West  Bengal  and  Assam  .  59

 मरे  व्यक्ति  x

 Concentrator  Plant  of  Khetri  Copper 4262  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  का

 Project  e  .  |  ह  59

 263  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  के  तेजाब  Acid-cum-Fertilizer  plant  in  Khetri

 60 Copper  Project

 60 4264  हंगरी  के  प्रधान  मंत्री  की  यात्रा  Visit  by  Prime  Minister  of  Hungary

 4265  पूति  निपटान  महानिदेशालय  Cases  of  Lower  Tenders  set  aside  by

 61.0
 द्वारा  निम्नतम  राशि  के  टेंडरों  DGS&D

 को  स्वीकार  न  करने  के  aaa

 4266  सरकारी  कर्मचारियों में  aq  रोग
 T.B.  among  Government  Employees  62

 गे

 4207  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  में  कथित  Alleged  Misaprropriation  Cases  in  Khetri
 x  =~  62

 दु विनियोग  रक  मामल  Copper  Project

 4268  बंगलादेश  को  ऋण  1.0811  to  Bangladesh  62

 ~  63 4269  ओषधियों  में  मिलावट  के qv  मामल  Cases  regarding  Adulteration  of  Drugs

 4270  Kud  aul re  nukha  Iron  Ore  ‘Project  63
 कुद्रेमुख  लौह-वयस्क  परियोजना

 4271  Indo-Bulgarian  Agreement  64

 (vil)
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 t272  शेख  ग्रब्दल्ला के  साथ हई  बातचीत  Reactions  of  Pakistan  on  Talks  with

 पर  पाकिस्तान  की  Sheikh  4  bdullah  64

 4273  पालिका प्रकाशित  Lock  out  in  Group  of  Journals  Published

 from  Bombay  64 में  तालाबंदी

 4274  उत्तर  प्रदेश में  बिजली  सकट  Workers  ्  in  Casting  Factories  in

 =~  Uttar  Pradesh  due  to  Power  Crisis  65
 कारण  तमात  कारखाना  मं

 बेरोजगार  कर्मचारी

 4275  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिट  कप  Reorganisation  of  Hindustan  Stee]  Ltd  65

 पुनर्गठन

 4276  अगले  वित्तीय  वर्ष  के  |  ह  Proposed  Import  of  Steel  during  next
 Financial  Year  65

 इस्पात  का  प्राया  करन  का  AEA

 4277  जम्म  कश्मीर  सतकंता  न् अ्रायाग  Unearthing  of  Spurious  Ayurvedic  Drugs
 Racket  by  J  &  K  Vigilance  66

 द्वारा  नकली  श्रायर्वेदिक  औषधियां

 बनाने  वाले  गिरोह  का  पकड़ा

 4278  बम्बई  saa  रिलेक्जेशन  प्रोजेक्ट  Bombay  Backbay  Reclamation  project  66

 4279  पश्चिम  एशिया  में  परस्पर  सहयोग  ्
 ध्या

 क eatio  n  of  atmosphere  of  mutual  Colla-
 boration  in  West  Asia.  67

 का  वातावरण  पदा  करना

 4280  भारत-जापान  सबंध  do-Japanese  relations  67

 428]  जहाजों का  निर्यात  Export  of  Ship ips  =  6

 4?  आत  इडिया  cs  पाचयत्त क  कांग्रेस  Dharna  by  AITUC  and  its  Affiliated  Rail-
 68

 तथा  इससे  सम्बद्ध  रेलवे  कर्मचारी  way  Employees  Unions

 fra  द्वारा  धरना

 गुजरात  69 4283  में  श्रीनगर fa  सिधवां  Cases  of  Labour  disputes  in  Gujarat

 मामल

 4284  पर  Talks  with  Prime  Minister  of  Sri  Lanka  on एशिया ई  सुरक्षा  के  पस्ता
 69 Asian  Security

 ह  प्रधानमंत्री  के  साथ

 बातचीत

 4285  रक्षा  सीधा  आवश्यकता  को
 New  Projects  to  boost

 Defence
 Preduc-

 tions  69
 पुरा  करने  के  लिये  नई  परियोजनाएं

 70 ग  25  ि  संयुक्त  क्षेत्र  में  लघ  इस्पात  Mini  Steel  Projects  in  Joint  Sectcr

 य्  ताए

 4287  ७  नौवहन  निगम  द्वारा  Ships  obtained  from  Britain  by
 Shipping Corporation  of  India  71

 ब्रिटेन  से  प्राप्त जहाज

 (vith)
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 4288  ama  पोटरीज  लिमिटेड  के  दो  Lock  out  in  two  factories  of  Bengal  Pott-

 कारखानों  में  तालाबंदी  eries  Limited  71

 4289  भिलाई  कौर  दुर्गापुर  इस्पात  Expansi  of  Rourkela,  Bhilai  and  Dur-

 71.0
 संयंत्रों  विस्तार  gapul  261  Plants

 4290  Reinstatement  of  Workers  of  Barsua  Iron उड़ीसा  में  बेसुरा  लौह
 Mine  in  Tensa,  Orissa  73 खान  के  श्वमिकों  की  बहाली

 A291  शिक्षित  बेरोजगारों  की  संख्या  में  Increase  in  Unemployment  of  Educated  73

 वृद्धि

 4292  Closure  of  Centre  for  Medical  Research चिकित्सा  भ्रनुसंधान  कौर  प्रशिक्षण

 परियोजना
 and  Training  Project  74

 का  az  किया

 4293  Submission  of  Report  by  Centre  for  Medi-
 चिकित्सा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण

 cal  Research  and  Training  .  75
 केन्द्र  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया

 जाना

 4294  रतगिरी  स्थित  माल वान  पत्तन  Closure  of  Ma  wan  Port  in  Ratnagiri

 75 कोकण  को  तटीय  यात्री  सवा
 to  Konkan  Coastal  Passenger  Service

 के  लिये  बन्द  करना

 A295  Registered  Unemployed  persons  76 पंजीकृत  बेरोजगार  व्यक्ति

 4296  ufa-  Construction  of  Sea  Wall  to  prevent  sea पारादीप  पत्तन  में  समृद्धि

 कटाव  को  रोकने  के  लिये  समस्या  erosion  in  Paradip  Port  76

 प्राचीर  का  निर्माण

 A297  में  भारतीय  डाक्टर  Indian  Doctors  in  USA  77

 4298  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  31  Scheme  for  extension  of  National  High-

 way  No.  31  from  Siliguri  to  Darjeeling  78
 सिलीगुड़ी  से  दा  सीलिंग

 तक  बढ़ाने

 की  योजना

 4299  भारतीय  इनक्लेव ों  के  wont  Rehabilitation  Assistance  to  Indian

 Enclaves  Refugees  78
 को  पुनर्वास  सहायता

 4300  wants  उपकर  के  लियें  पश्चिम  West  Bengal  demand  for  proportionate
 Ces WL  $  Tax  ह  79 बंगाल  की  मांग  जज

 4301  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  से  Increase  in  ceiling  cn  income  for  EST

 लाभ  उठाने  के  लिये  अय  की  Scheme  benefits  79

 सीमा  q

 4302  श्रमिकों  को  आ्रावास  सुविधायें  देने  Amendment  of  plantation  labour  Act,

 के  लिये  चाय-बागान  श्रमिक  afi  1951  to  provide  for  housing  facility  to

 workers
 1951  में  संशोधन  80

 (1x)
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 4303  ईशा पुर  भ्रायूध  Payment  of  overtime  allowance  to  the  staff

 चारियों  को
 कारखाने  के

 र  भत्ते  का
 n

 of  Ishapore  Ordnance  Factory  80

 अदायगी

 4304  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  Developing  a  research  strategy  by  Indian

 az  द्वारा  एक  अनुसंधान  पद्धति  Ci  cil  of  Medical  Research  80

 का  बिकास

 4305  देश  में  प्राकृतिक  चिकित्सा  संस्थान  Naturopathy  Institutions  in  the  country  82

 4306  एल्यूमिनियम  के  fret  पर  वितरण  Distribution  control  on  Aluminium  Ingot  82

 नियंत्रण

 4307  विभिन्न  पत्तनों  को  कोयले  का  भेजा
 82 Transportation  of  coal  to  various  ports

 जाना

 4308  नया  मंगलौर  पत्तन  New  Mangalore  Harbour  84

 4309  श्रीराम  कोटा  में  अ्रस्थायी  Temporary  Employees  in  Sriram  Rayons,
 जे

 Kota  84

 4310  हिमाचल  प्रदेश  में  चाय  विमानों  Arrears of  E.P.F.  Against  Tea  Plantations

 in  Himachal  Pradesh  ह  84 की  और  saan  विष्य  निधि

 की  बकाया  राशि

 4311  Arrests  of  Employees  of  Shahjahanpur
 Ordnance  Factory  under  MISA  and कर्मचारियों  को  भारत  रक्षा  कानून  तथा

 DIR  85
 झा सुका  के  अन्तर्गत  बन्दी  बनाया

 जाना

 4312  भ्रष्टाचार  के  शाहजहांपुर  Alleged  Action  against  Employees  of

 fz
 हर  on

 a
 री  के  Shahjahanpur  Ordnance  Factory  for

 Corruption  ह  86

 4313  लक्ष्मी  नारायण  ट्रस्ट  Take  over  of  Laxmi  Narayan  Trust  Mater-

 धनबाद  को  सरकारी  अधिकार  में  nity,  Dhanbad  .  86

 लेना

 4314  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  जन  Coverage  of  Rice  Mills  in  Bihar  under

 E.P.F.  and  F.P.F  87 are  पेंशन  fafa  1952  Act,  1952

 को  बिहार की  चावल  मिलों  पर

 लागू  करना

 4315  रिहाई के  मामलों  के  वारे  में  Delay  in  Non-supply  of  Information  re-

 garding  Acquittal  Cases  to  RPFC.,  Bihar  87

 बिहार  को  जानकारी  देने  में  fara

 (x)



 अता ०  प्०  सर  विषय  पृष्ठ
 U.  S.Q.  No.  SUBJECT  PAGES

 प्रतिष्ठानों  Coverage  cf  Factories,  Establishments 4316  विहार  में
 ज

 att  खानों  पर  गी  भविष्य  and  Mines  under  EPF  Act  in  Bihar  87

 निधि  भ्र धि नियम  लाग  नन  rl

 1317  प्रादेशिक  सेना  A  भर्ती  Recruitment  in  Territorial  Army  88

 4318  डांस  प्रोजेक्ट  Haldia  Dock  Project  क  ह  88

 4319  वात  रोगों  में  ay  विष  का  प्रभाव  Effect  of  Snake  Venom  on  Rehumatic
 Diseases  .  ह  a  89

 ध्  Tonic  to  M.  Ps,  90 4321  संसद्‌  सदस्यों
 को  आयुर्वेदिक  टानिक

 Non-supply
 of  Ayurvedi

 का  न  दिया  जाना

 colt  ry 4322  नियोजन  रक  फलस्वरूप  De  Nee  t  ne  i
 population  due  to  Family

 e  90 जनसंख्या में  कमी  Planning  .

 4323  देश  में  एक्सरे  जिलों  की  कमी  Shortage  of  X-Ray  reels  in  the  country  91

 4324  कोटा  गाड  ट्रेनिंग  सेंटर  को  मांस  Supply  of  meat  to  Kotah  Guard  Training

 की  सप्लाई  Centre  a  91

 4325  वर्ष  1971-72  कौर  1973-74  Export  of  Steel  during  1971-72  and  1973-74  92

 में  इस्पात  का  निर्यात

 4326  तक  अध्यापिका  द्वारा  Encroachment  of  Land  by  a  Lady  Teacher

 दिल्ली  छावनी  में  भूमि  पर  Delhi  Cantonment  93

 कार  कब्जा

 4326  Central  Aid बंगलादेश  के  शरणार्थियों  पर  ay  to  West  Bengal,  Assam,

 करने  के
 x

 Meghalaya,  Tripura  etc.  for  spending fac  पश्चिम
 on  Bangladesh  Refugees  ह  ह  ह  93

 हरिपुरा  आदि  को

 दी  गई  केन्द्रीय

 4329  fi  थ root  में  सिनेमा  कर्मचारियों  की  Service  Conditions  of  Cinema  Employees

 सेवा की  शर्तें  in  Delhi.  94

 द्वारा  स्क्रैप  की रुकने  |  Correcting  Statement  to  USQ  5085  dt.

 बिक्री  के  बारे  में
 ~

 28-3-1974  के  28-3-  197 AFITIC, 4  re:  Sale  of  Scrap  by  Rourkela

 कित  प्रश्न  संख्या  5085  के  उत्तर
 Steel  Plant  95

 में  शद्ध  करने  वाला  विवरण

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  के  विरूद्ध  Question  of  Privilege  Against  Shri  L.N.

 शिकार  का  प्रश्न  Mishra  a  98

 Import  Licence  Case  98

 सभा-टल  पर  रखे  Papers  Laid  on  the  Table  103

 राज्य  सभा  स
 ह  ~

 Me  104 ge  from  Rajya  Sabha

 अ्रविलंबनीय लोक-महत्व  के  विषय  की  कौर  Calling  Attention  to  matter  of  urgent

 Public  Importance  ह  106
 ध्यान  दिलाना

 (xi)



 पीठ ट

 PAGES

 केरल  उच्च  न्यायालय के  फैसले  के  Situation  created  in  Cashew  Industry

 following  Kerala  High  Court  Judgement स्वरूप  कार्य  उद्योग  में  उत्पन्न  स्थिति
 Shri  C.M.  Stephen  106

 at  alo  एम०  स्टीफन
 106 Shri  Vishwanath  Pratap  Singh

 ('01111)711 12९  on  Petitions  109

 Twentieth  Report  109 20at  प्रतिवेदन

 सदस्यों की  गिरफ्तारी  के  बारे में  वक्तव्य  Statement  Re:  Arrest  of  Members  110

 at  के ०  ब्रह्मा  रेडी  Shri  K.  Brahmananda  Reddy  110

 लोक  प्र  तत्व  )  Statutory  Re.  Disapproval

 Representation  of  the  People  (Amend-
 के

 निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक
 rent)  Ordinance  110 सकल्प

 ate  and

 Representation  of  the  People  (Amend- लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 ment)  Bill  .  110

 विचार करने  का  प्रस्ताव  Motion  to  consider  110

 श्री  यामन नत्दन  मिश्र  Shri  Shyamnandan  Mishra  110

 श्री  एच०  कार  गोखले  Shri  H.R.  Gokhale  113

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  Shri  Jyotirmoy  Bosu  114

 Business  Advisory  128

 प्रतिवेदन  128 Fifticth  Report

 (x11)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  wafer  संस्करण )

 LOK  SABHA  DEBATES
 (SUMMARISED

 TRANSLATED

 VERSION) eh  stat

 लोक-सभा

 LOK  SABHA
 ADIL

 12  1974/21  1896

 Decei  021  Le, mber  12.  1974)  As  rrahayana  21,  L896  (  Sak  a)

 लोक-सभा  ग्यारह  बज  कर  चार  मिनट  पर  anda  हुई

 The  Lok  Sabha  met  ८  Four  Minutes  past  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।
 हर Mr.  Speaker  in  the  Chair.  |

 ee

 निधन  संबंधी  उल्लेख

 OBITUARY  REFERENCE

 महोदय  :  माननीय  सभा  को  श्री  गोकुल नन्द  मंहती  के  दुःखद  निधन  कौ  सूचना

 पता  ह  जिनका  उड़ीसा  में  भद्रक  में  दिसम्बर  974  को  76  वर्ष  की  आय  में  निधन  हो  गया ॥

 श्री  गो कला नंद  महंती  वर्ष  1962  से  1967  के  दौरान  तीसरी  लोक-सभा  के  सदस्य  थे  ।  वह

 वर्ष  1952  से  1957  के  दौरान  उड़ीसा  विधान  सभा  के  भी  सदस्य  रहे  ।  उन्होंने  अपने  विद्यार्थी  जीवन  में

 स्वाधीनता  संग्राम  में  भाग  लिया  था  कौर  उन्हें  कई  वार  जेल  जाना  पड़ा  ।  न्होंने एक  विख्यात  सामाजिक

 कार्यकर्ता  के  रूप  में  अपने  जीवन  का  बहुत  अधिक  समय  ग्रामीण  स्थान  श्र  सामाजिक  सुधारों  में  व्यतीत

 किया  |

 हमें  इस  faa  के  निधन  पर  aaa  दुःख  है  aaa  go  विश्वास  है  कि  यह  सभा  उनके  शौक

 संतप्त  परिवार  तक  सहानुभूति पहुंचाने  में  मेरे  साथ  होगी ।

 दुःख  की  अ्रभिव्यक्ति  हेतु  सभा  कुछ  देर  के  लिये  | हुई  खड़ी  रहेगी ।

 तत्पश्चात  सदस्यगण  कुछ  देर  मौन  खड़े  रहे  ।

 The  Members  then  stood  in  silence  for  a  short  while
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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTION

 हिन्द  महासागर

 435.  श्री  एन०  Fo  हीरो  :

 श्री  श्रार०  बो०  स्वामीनाथन  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्द  महासागार  को  शान्ति  क्षेत्र  बनाने  के  लिए  श्रीलंका  ने  भी  पहल  की  है  ;  ग्रोवर

 1974  में  इस  बारे  में  श्रीलंका  और  भारत  के  विदेश  मंत्री  के  बीच  हुई  बातचीत

 का  संक्षिप्त विवरण  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय में  उप-मंत्रो  विपिनपाल  दास  )  :  इस  प्रस्ताव को  प्राग  बढ़ाने
 में  श्रीलंका

 ने  महत्वपूर्ण कार्य  किया  है  ।

 1974  में  विदेश  मंत्री  की  श्रीलंका  की  यात्रा  के  दौरान  इस  विषय  पर  mt

 विचार  विनिमय  got  दोनों  पक्ष  इस  बात  के  लिए  राजी  हुए  कि  हिन्द  महासागर  को  शान्ति  क्षेत्र

 बनाने  के  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  वे  निरन्तर  प्रयास  करते  रहेंगे  ।

 श्री एन०  fo  हीरो  :  जो  बातचीत  रही  मैंन  उसका  सारांश  जानना  चाहा  इस

 तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  अमरीकी  सेनेट  ने  डिएगो  माशिया

 पर  झपने  व्यय  में  कमी  करने  का  निर्णय  किया  है  उसने  330  लाख  डालर  के  स्थान  पर  180 लाख  डालर

 मंजूर  किये  हैं  ।  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ।  क्या  हिन्द  महासागर  को  शांति  क्षेत्र
 बनाये

 रखने  की  मांग  का  प्रयास  व्यर्थ  नहीं  हो  जायेगा  ?

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भी  कि  अमरीकी  कौर  रूसी  नेता  अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र  में  किसी
 प्रकार  के  समझौते  के  लिये  सहमत  हो  गये  क्या  इतना  ही  पर्याप्त  नहीं  होगा  ?  ate  उस  स्थिति  में

 शांति  क्षेत्र  बनाये  रखने  का  हमारी  सरकार  का  वचन  व्यर्थ  नहीं  हो  जाता  है
 ?

 श्री  विपिन पाल दास  :  इसमें  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  कि  waiter  द्वारा  खर्च  की  गई  राशि  180

 लाख  डालर  है  या  330  लाख  डालर  है  ।  हम  इस  विशेष  थ  के  विस्तार  का  विरोध  करने  हैं  क्योंकि

 उससे  इस  क्षेत्र  की  शांति  भंग  होगी  जिससे  समूचे  क्षेत्र  को  खतरा  हो  जायेगा  ।  wa  प्रश्न  यह  है  कि  हम

 विश्व  के  अन्य  भागों  में  पारस्परिक  वैमनस्य  के  अन्त  का  स्वागत  करते  हैं  ate  जैसा  कि  waar  AK

 रूस  चाहते  हैं  कि  विश्व  के  इस  भाग  में  भी  पारस्परिक  वैमनस्य  का  od  हो  हम  चाहते  हैं  कि  डिएगो

 गार्सिया  aes  का  विस्तार  नहीं  होना  चाहिय े।

 st  एन०  fo  हीरो  :  अमरीका  डिएगो  afar  में  अपनी  रक्षा  स्थिति  कयों  सुदृढ़  करने  को

 fart  कर  रहा  इसका  एक  कारण  यह  है  कि  वहां  रूसी  नौ  सेना  उपस्थित  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि

 क्या  सोवियत  संघ  के  सरकारी  नेताओं  के  साथ  किसी  बातचीत  में  हमने  इस  सम्बन्ध  में  प्रयास  किये  है ं?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  यह  वही  प्रश्न  है  जो  इसी  सत्र  में  पूछा  गया  था  ate  मंत्री  महोदय

 ने  कहा  था  कि  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  ने  भी  इस  बात  से  इन्कार  कर  दिया  था  कि  हिन्दमहासागर

 में  रूस  का  कोई  नौसैनिक  west  है  ।  ||  सका  स्पष्ट  उल्लेख  किया  गया  था  ॥
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 विपिन पाल  दस  «  जो  कुछ  कहा  है  उससे मैं  सहमत हूं  ।  मैं  केवल  इतना  ही  कह  सकता

 हूं कि  नौसैनिक  उपस्थिति  से
 नौसैनिक

 ्  निश्चय  ही  भिन्न है
 ।

 इसके  यह  ऐसा  मागं  है

 जहां  से  रूसी  जहाजों  को  जाना  पड़ता  है  ।  यह  सामान्य  प्रक्रिया  है  ।  परन्तु  अड्डे  को  स्थापना  शर  उसका

 विस्तार  निश्चय  ही  wert  बात  है  क्योंकि  इससे  समूचे  क्षेत्र  में  अशान्ति  उत्पन्न  हो  जायेगी
 ।

 श्री  aro  ato  स्वामीनाथन :  ब्रिटेन  सरकार  ने  अमरीका  को  वहां  उसका  द  बनाने  की

 अनुमति  दी  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  श्र  मैं  यह  भी  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  श्रीलंका  के  साथ  परामर्श  करके  इस  मामले  को  ब्रिटेन  के  साथ  उठाया  जायेगा  ?

 श्री  विपिन पाल  पहले  ब्रिटेन  सरकार  का  समझौता इस  संबंध  में

 था  कौर  केवल  इसकी  पुनरावृत्ति  की  है  ।  हम  निश्चय  ही  इस  बारे  में  अप्रसन्न  हैं  कि  ब्रिटेन

 सरकार  अन्ततोगत्वा  अमरीका  को  डिएगो  गाशिया  wes  के  विस्तार  के  लिये  कुछ  अतिरिक्त  सुविधाएं

 प्रदान  करने  के  लिये  सहमत  हो  गई

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  :  What  steps  Government  of  india  has  taken  or  what

 sort  of  talk  it  has  held  with  littoral  countries  whereunder  no  naval  base  is  built  up  in  Diego

 Garcia  so  that  a  situation  can  be  created  to  keep  it  as  a  zone  of  peace  by  which  help  could

 be  obtained  in  taking  action  against  such  bases  with  regard  to  the  U.S.A.  or  other  imperi-

 alist  forces  ?

 श्री  विपिन पाल  हमने  इस  सभा  में  तथा  राज्य-सभा  में  एवं  सार्वजनिक  रूप  से  बार-बार

 यह  कहा  है  कि  हम  श्री  तथा  wer  देशों  के  सहयोग  से  हिन्द  महासागर  को  शांति-क्षेत्र  घोषित  करने

 के  लिये  राष्ट्र  संघ  में  प्रयत्न  करते  रहे  हैं  ।  हमने  राष्ट्र  संघ  में  यह  मामला  बार-बार  उठाया  है  ।  हमने

 1971-1972  शर  1973 में  ऐसा  किया  ।  इस  वर्ष  भी  राष्ट्र  संघ  में  एक  संकल्प  पारित  किया  गया  था  ।

 राष्ट्र  संघ  के  मंच  के  माध्मय  से  विश्व-व्यापी  जनमत  तैयार  करने  के  हमारे  प्रयास  चलते  रहे  हैं  ताकि

 इस  क्षेत्र  को  शांति-क्षेत्र  घोषित  किया  जा  सके  ।

 थ्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  बहुत से  देशों  ने  हिन्द  महासागर  को  शांति-क्षेत्र

 बनाने  के  लिये  पहल  की  है
 ?

 एहया  देशों  का  लुसाका  में  जो  सम्मेलन  हुमा  था  उसमें  उन्हों  ने

 सर्वसम्मति  से  एक  संकल्प  पारित  किया  था  जिसमें  उन्होंने  बड़ी  शक्तियों  से  हिन्द  महासागर में  हस्तक्षेप

 न  करने  का  कहा  |  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ait  विपिनप/ल  दास :  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  है  वह  ठीक  है  ।  उन्होंने  अभी  तक  हमारी

 wit  की  सुनवाई  नहीं  की  है  ।  हम  यह  बार  बार  कहते  रहे

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मंत्री  महोदय  ने  अब  तक  जो  उत्तर  दिये  हैं  उनसे  Tar  लगता है  कि  हिन्द

 महासागर  में  शांति  क्षेत्र  का  विचार  डिएगो  माशिया  में  विचाराधीन  क  के  साथ  सह-लक्ष्य  )

 प्रतीत  होता  है  ।  क्या  उनका  विचार  उतना  ही  सीमित  ही  जितना  वह  है  या  इसमें  उदाहरण  के

 की  पांच  टर्की  शर  हिन्दमहासागर के  उत्तरी  भाग  में

 कराची  तट  से  दूर  पाकिस्तान  के  बेड़ों  द्वारा  हाल  ही  में  की  गई  नौसैनिक  कार्यवाहियां  भी  शामिल  हैं  atk

 हमने  श्रीलंका  तथा  सत्य  देशों  के  साथ-साथ  हिन्द  महासागर  को  शांति  क्षेत्र  बनाये रखने  के  लिये  जो  मांगें

 को  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  वे  इन  गतिविधियों  को  कैसा  समझते
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 थ्री  विपिन पाल  दास  :  Ae  सही  नहीं  है  कि  हिन्द  महासागर  को  शांति  क्षेत्र  बनाने  का  हमारा  विचार

 केवल  डिएगो  गाशिया  के  सैनिक  wes  तक  ही  सीमित  है  ।  हम  ऐसी  जो  हाल  ही  में  हुई  हैं

 are
 जो  पहले  भी  हुई

 के  प्रति  बार-बार  अपना  विरोध  प्रकट  करते  रहे  हैं  परन्तु  इस  बार  ऐसा  बड़े
 पैमाने  पर  gar  है  ।  ऐसा  पाकिस्तान  की  सीमा  के  निकट  gar  था  ।  हम  महसूस  करते  हैं  कि  पाकिस्तान

 में  कुछ  भागों  में  rey  प्रोत्साहन  मिलेगा  जो  शिमला  में  हुई  बातचीत  के  खिलाफ  जायेगा  ate  इससे  aaa

 क्षेत्र  की  शांति  भंग  होगी  ।  इस  प्रकार  की  गतिविधियों  का  हमने  ada  विरोध  किया  है  ।

 श्री  बसंत  हमारे  निरन्तर  विरोध  at  विश्व  जनमत  तैयार  करने  के  अलावा यह  सही  है
 कि  भारत  इस  क्षेत्र  में  शांति  के  लिये  खतरा  उत्पन्न  करने  वाली  नव-उपनिवेश-वादी तथा  सारा  तय-वादी  शक्तियों

 की
 att  से

 इस
 गतिविधि  को  रोकने  के  लिये  कोई  सक्रिय  कार्यवाही  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है

 ।
 उन

 कुछ  शांतिवादी  संगठनों  के  हाल  के  सुझाव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  जिन्होंने  विरोध  स्वरूप  डिएगो
 माशिया  में  ठीक  उसी  प्रकार  शांतिवादी  स्वयं  सेवकों का  जहाज  ले  जाना  चाहा  था  जैसा एस  डब्ल्यू  पैसिफिक

 क्षेत्र  में  फ्रांस  के  चरण  विस्फोट  के  समय  न्यूजीलैंड  के  लोगों  ने  ले  जाना  चाहा  था
 ?

 श्री  विपिनपाल दास  शांतिवादी  संगठनों  की  कार्यवाही  जैसी  कोई  कार्यवाही  करने  के  लिये  कोई

 भी  संगठन  स्वतन्त्र  है  परन्तु  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  हम  राजनीतिक स्तर  तक  कायें  करते
 mit  हम  कह  चके  हैं  कि  डिएगो  गाशिया  में  इस  ०५  के  विस्तार  का  हम  विरोध  करते  हैं  ।

 थ्रो  दिनेश  चन्द्र  यो स्वा सी  :  भारत-अमरीका  सम्बन्धों  के  मार्ग  में  डिएगो  गार्सिया  में  नौसैनिक  उपस्थिति

 मुख्य  बाधा  है  ।  क्या  इस  विषय  पर  अमरीका  ate  भारत  या  के  किसी  wea  सदस्य  के  बीच  आप

 चारिक  या  अनौपचारिक  रूप  से  कोई चर्चा हुई  थी  जिसका  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त ने  उल्लेख  किया  यदि

 ?
 तो  क्या  निकट  भविष्य  में  ऐसी  चर्चा  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 शी  चि पिन पाल  दास  हमने  इस  मामले  को  सम्बन्धित  सरकारों  के  साथ  उठाया  है  ।

 थो  कृष्णचन्द्र  हात्दर  :  हिन्द  महा  सागर  को  शांति  क्षेत्र  बनाये  रखने  की  दृष्टि  से  सरकार

 ने  ब्रिटेन  सरकार  को  ander  को  डिएगो  माशिया  में  सैनिक  asst  बनाने  देने  के  लिये  कोई  सरकारी

 विरोध-पत्र  भेजा  है  ।  यदि  तो  उनका  aa  उत्तर  दिया  है
 ?

 श्री  विपिन पाल क ह  हमने  डा०  हेनरी  कीर्सिजर  को  हाल  ही  जब  वह  यहां थे  ,  तो  अपने

 विचार  बता  दिये  हमने  नई  दिल्‍ली  स्थित  उनके  राजदूत  को  भी  अपने  विचार  बता  दिये  wa

 हमने  अमरीका  के  समक्ष  डिएगो  गार्सिया  में  नद  के  विस्तार  पर  झपना  विरोध  प्रकट  कर  दिया  है  ।  जसा
 कि

 मैं  पहले  सभा  में  बता  चुका  उनका  उत्तर  यह  है  कि  उनके  विचार  निरन्तर  हमारे  विचारों  से  भिन्न

 ते

 थो  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  क्या  आपने  ब्रिटेन  को  विरोध  पत्न  war  है
 ?

 at  विपिनयपाल  हमारे  विचार  या  विरोध  प्रकट  करना  सरकारी  विरोध  पत्न  भेजने  के

 समान ही

 डा०  teat  वह  ब्रिटेन  के  बारे  में  पूछ  रहे
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 को  बर्म  में  रह  गई  उनको  परिसम्पत्त

 eg

 *437.  श्री  एस०  एन०  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  बर्मा  के  प्रधान  मंत्री  के  जबकि  वे  पीछे  at  हई  बातचीत  के  दौरान  भारत

 मूलक  उन  व्यक्तियों  जो  कि  बर्मा  में  अपनी  परिसंपत्ति  छोड़  ard  पूर्ति  देने  के  बारे  में  भी  विचार
 fear  गया  श्र

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  aa  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 विदेश  मंत्रालय में  उप-मंत्री  विपिनपाल :  1974  बर्मा  के  राष्ट्रपति

 बने
 विन

 की  भारत  यात्रा  के  दौरान  हुई  बातचीत  में  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया

 6  1973  की  बर्मा  सरकार  की  अधिसूचना  के  प्रावधान  के  अन्तर्गत  जो  दावे

 बर्मा  के  प्राधिकारियों  के  पास  भेजें गये  वे  बर्मा  के  प्राधिकारियों के  विचाराधीन  हैं

 श्री  एस०  एन०  मिश्र  समझौता  कब  तक  हो  जाने  की  सरकार  को  आशा  है
 ?

 श्री  विपिन पाल  दास
 :

 wait
 ax

 से  यह  कहना  बहुत  कठिन  है
 कि

 समझौता  कब  तक  हो  जायेगा

 पिछली  बार  जब  बर्मा  के  राष्ट्रपति  यहां  आये  थे  तब  हमने  यह  मामला  उनके  साथ  उठाया  थी  इस  मामले

 पर  wa  भी  विचार  हो  रहा

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Is  the  Hon.  Minister  aware  that  persons  mostly  from

 Bihar  have  settled  in  Burma  and  they  are  in  a  great  distress  there?  They  live  in  slums

 and  are  much  distressed.  Have  they  received  such  complaints  and  had  they  held  any  talk

 with  the  President  of  that  country  in  this  regard?

 हों  विपिनयाल  दास
 :

 ag  प्रश्न  बर्मा  सरकार  द्वारा  लिये  गये  प्रतिष्ठानों  के  लिये  मुग् राव जा  सदा

 किये  जाने  के  बारे  में

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  They  are  in  a  great  distress  and  as  result  of  that  they

 have  come  here  leaving  that  country.

 श्री  mo  ato  स्व सोना थन :  यह  मामला  15  ay  से  अधिक  समय  से  विचाराधीन  पड़ा  है
 |

 न
 केवल  भारतीयों  को  मुआवजा  ही  war  नहों  किया  जाता  है  अपितु  भारतीयों  ने  जब  बर्मा  छोड़ा  तो

 उन्होंने  बर्मा  सरकार  पास  तौर  बर्मा  के  बैंकों  में  अपना  पता  जमा  कराया  था  क्योंकि  वें  उसे  नहीं  ला

 सकते  यहां  तक  कि  वह  पैसा  भी  wear  नहीं  किया  गया  पीड़ित  व्यक्ति  विदेश  मंत्रालय  से

 अनुरोध  कर  रहे  हैं  परन्तु  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  क्या  सरकार  इस  मामले  को  शीघ्र  निपटायेगी
 शर

 वहां  पर  स्थित  भारतीय  दूतावास  से  इस  मामले  पर  गंभीरतापूर्वक  विचार  करने  को  कहेगी  ।
 मैं

 समझता  हूं
 कि

 वे  इसे  गंभीरता  पूर्वक  नहीं  ले  रहे  मुझे  निजी  भ्रनुभव  मुझे  भी  बर्मा  से  20  वर्ष

 पहले  वहां  छोड़ी  गई  सम्पत्ति  के  लिये  कुछ  मुझावजा  लेना

 at  विपिनपाल  बर्मा  सरकार  ने  6  1973
 की  अ्रपनी  अधिसूचना  में  कहा  है

 q  य  र ि कि  उस  नकद  ak  बैंकों  में  जमा  शेष  जिनका  राष्ट्रीयकरण  दिया  गया  को  कर  काट  कर



 Oral  Answers  Deceinber  12,  197

 rn

 श्री  कार  वी०  क्या  मंत्री  महोदय  रंगून  में  हमारे  दूतावास  को  कहेंगे  कि  वह  इस

 मामले  पर  गंभीरता पु वंक  प्रयास  करे ं।

 श्री  विपिन पाल दास  :  हम  var  करते  रहे

 श्री  व्यालार रवि  :  मंत्री  महोदय ने  1974  में  हुये  नवीनतम  पत्न  व्यवहार  का  उल्लेख

 किया ।  तब  से  लेकर  अब  तक  8  महीने  हो  गये  क्या  यह  कम  लम्बी  अवधि  है  ?  इस  मामले को

 शीघ्रता  से  निपटाने  के  लिय  सरकार  व्या  कायंवाही  कर  रही

 श्री  बिपिन  पाल  दास  हम  लोगों  को  जो  कठिनाइयां  हो  रही  हमीं  समझते  हैं  शौर  हम

 भी  समझते  हैं  कि  इस  मामले  में  काफी  विलम्ब  हुजरा  है  परन्तु  इत  मामले  पर  सरकारी  स्तर  कौर  दूतावास

 स्तर  पर  करने  के  मैं  नहीं  समझता  कि  हम  कुछ  श्र  कर  सकते  हैं
 ।

 Refugees  in  Rajasthan  Camps

 *444,  Shri  M.C.Daga  :  Will  the  Minister  of  Suppiy  and  Rehabilitation  e  pleased  to

 state

 (a)  the  number  of  refugees  in  Rajasthan  at  present,  the  names  of  the  camps  where

 they  are  staying  and  since  how  long  they  have  been  staying  there

 (b)  the  total  expenditure  incurred  on  them  so  far,  as  also  the  daily  expenditure  being

 incurred  on  them  at  present;  and

 (c)  the  time  upto  which  they  will  stay  in  refugee  camps,  as  also  the  scheme  to  repa-
 triate  them  to  Pakistan?

 git  att  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जी०  ऐसा  बताया गया  है

 कि  10-12-1974  की  स्थिति  के  राजस्थान  में  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक  शरणार्थियों  की  संध्या  47258

 थी  (43782  शिविरों  में  और  3476  शिविरों  के  ।  एक  जिसमें  राजस्थान  के  विंमान

 शिविरों के  नाम  दिये  गये  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  शरणार्थी  उस  समय  से  ही  राजस्थान

 में  रह  रहे  हैं  जबकि  वे  भारत-पाक  1971  के  परिणाम  स्वरूप  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  यहां  आय

 थे

 जसा  कि  राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  1974  तक  किया गया  कुल  खर्च
 354.  55  लाख  रुपये  किये  जाने  वाले  खर्चे  की  प्रतिदिन  wheat  लगभग  50,000  रुपये

 पाकिस्तान  सरकार  पर  निरन्तर  दबाव  डाला  जा  रहा  है  कि  वह  इन  व्यक्तियों  के  प्रति

 अपनी
 जिम्मेदारी  स्वीकार  करें  क्योंकि  ये  उसके  राष्ट्रिक  हैं  ate  अपने  देश  वापस  लौटने  के  हकदार हैं

 जब  कभी  सुरक्षा  एवं  सम्मानपूर्वक  ऐसा  करना  संभव  तब  तक  इन  व्यक्तियों  को  शिविरों  में  wears

 राहत  सहायता  दी  जा  रही

 विवरण

 ee ae
 राज्य  म  शिविर

 जिला  बाड़मेर

 1.  बड़े  ९
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 2  महाबीर

 3  रिसाला

 4  निर्मला

 सजीतारा

 राज दल

 हरसाना

 gear

 गरीब

 10

 11  गदरा  रोड

 12  चौहान

 13  कपा  राउ

 14  सोमवार

 15

 16  एडिशनल  घनाउ

 17

 18  मिथेकाताला

 19  बिखराव

 20

 21

 22  बाहर I

 23  बखसर  है

 जिला  जैसलमेर

 24.  सितोराय

 जिला  जोर

 25  जीवन

 Shri  M.C.  Daga:  Sir,  the  hon.  Minister  has  said  that  Government  have,  so  far,  spent
 ‘about  4  crores  on  these  refugees  at  the  rate  of  Rs.  50,000  per  day.  These  refugees  came  to

 India  from  Pakistan  in  1971  and  now  it  is  years  have  passed.  May  I  know  the

 reasons  for  not  repatriating  them  to  Pakistan?

 Shri  G.  Venkataswami:  We  have  made  correspondance  under  Simla  agreement  and

 Pakistan  has  agreed  to  take  them  back.  But  nothing  has  happened  so  far  in
 this  regard.
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 Shri  M.C.  Daga:  May  I  kr  sw  the  details  of  the  correspondance  and  the  reply  given

 by  the  Pakistan  in  response  thereto?

 Shri  G.  Venkataswami:  Pakistan  Government  have  agreed  t  tak  them  back.

 Shri  M.C.  Daga:  May  I  know  whether  they  do  not  want  to  go  back  for  the  reason

 that  they  have  some  fear  in  their  mind?

 Shri  G.  Venkataswami:  Pakistan  have  agreed  to  take  them  back  but  they  do  not  intend

 to  go.

 rores  and Shri  M.C.  Daga:  Government  of  India  have  spent  Rs.  4  ¢  UIs  ail  are  spending  Rs.

 50,000  per  day.  Will  this  amount  be  recoverd  from  Pakistan?

 Shri  G.  Venkataswami:  The  amount  will  be  much  more  by  the  time  they  go  back.

 We  will  decide  our  course  of  action  at  that  time.

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  The  refugees  from  Sindh  who  have  settled  in  the  border

 districts  of  Rajasthan  and  are  not  prepared  to  go  back,  there  was  a  delegation  from

 tan  to  make  these  refugees  agree  for  repatriation  inspite  of  that  they  are  not  going  back..

 May  I  know  whether  Government  of  India  also  propose  to  send  a  delegation  to  Pakistan

 to  study  the  situation  there?

 Shri  Venkataswami:  Out  of  the  Pakistani  refugees  certain  people  have  gone  back

 From  West  Pakistan  there  were  60,247  refugees  in  Rajasthan  and  14,506  in  Gujarat.  Thus

 the  total  number  of  refugees  has  been  74,753.  Out  of  this  number,  16,282  refugees  i-e..

 10,718  from  Rajasthan  and  5,564  from  Gujarat,  have  since  gone  back.  Our  officials  had

 gone  there  and  asked  the  refugees  to  go  back  but  the  matter,  inspite  of  the  efforts  being

 made  has  not  been  resolved.

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  The  hon.  Minister  has  said  that  certain  people  have  gone

 back.  Tazy  found  the  circu  nstances  here  are  worst  so  they  have  gone  back  at  the  risk

 of  their  lives,

 Shri  G.  Venkataswami:  The  position  here  is  not  what  the  hon.  Member  has  mentioned.

 They  intend  to  stay  here  only  because  that  the  situation  here  is  favourable  to  them

 (interruptions).  All  facilities  of  education  etc.  are  available  here.

 Shri  Ram  Kumar:  Now,  we  have  reached  a  trade  agreement  with  Pakistan.  Discus-
 sions  have  also  been  made  about  these  refugees.  They  are  prepared  to  die,  but  not  pre-

 pared  to  go  back.  Therefore  we  should  make  some  agreement  and  than  to  rehabilitate
 them  here.  They  are  suffering.  May  I  know  the  probable  time  by  which  the  Government

 will  take  a  decision  in  this  regard.  May  I  know  whether  the  matter  is  receiving  attention  of

 the  Government  or  not  the  hon.  Minister  should  say  something  in  this  regard.

 Mr  Speaker:  This  is  not  a  Question.  ag  कार्यवाही  करने  के  लिये  सुझाव  मात्र  है

 जो  पूरक  प्रश्न  का  विषय  नहीं  हो  सकता  ।

 8
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 Shri  B.S.  Bhaura:  I  would  like  to  know  whe  some  of  the  refugees  have  applied

 for  Indian  Citizenship  since  they  are  not  in  ted  in  repatriation,  if  so,  the  number  of  the
 the  derisian  ta

 refugees  together  with  the  percentage  thereof  and  Te  Ute  bslorl  ta  ken  by  the  Govern-

 ment  in  this  regard?

 Mr  speaker:  You  should  have  asked  the  names  of  the  refugees.  मेरे  विचार  से  यह

 उनके  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  नहीं  है  ।

 Shri  Panna  Lal  Barupal:  May  I  know  whether  Government  is  aware  of  the  fact  that

 certain  big  people  have  grabbed  the  property  of  the  muslims  who  have  left  Barmer,  Jalus

 and  Jasalmer  and  Government  have  been  deprived  of  it.  May  I  know  whether  Government
 will  make  arrangements  to  see  that  the  property  of  those  muslims  is  not  grabbed  by  certain

 big  people  and  the  refugees  who  are  not  prepared  for  repatriation  are  rehabilitated  there  ?

 Shri  G.  Venkatswami:  There  is  no  such  information  with  us.

 Shri  Pannalal  Barupal:  I  have  written  to  the  Defence  Ministry  in  this  regard.

 अध्यक्ष  महोदय  :  aq  पुनर्वास  मंत्री  रक्षामंत्री  नहीं

 ~  am)
 डग nw  बुखार

 *446  et  श्रीकिशन मोदी

 श्री  डो०  gto  देसाई

 क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रेगे कि

 क्या  डेंगू  हेलमोरहैगी  बुखार  अब  एक  प्रमुख  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  समस्या  बन  गया

 यदि  तो  क्या  यह  रोग  आम  तौर  पर  देश  के  बहत  से  भागों  में  फैला  em

 यदि  तो  देश  में  कितने  लोग  इसके  शिकार  हुये  हैं  इससे  कितने  लोगों  की  मौत

 हुई
 ak

 इस  रोग  को  नियंत्रण  में  रखने  के  लिये  क्या  कदम  उठाय  गये

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  :  जी  नही ं।

 ar
 पिछले  दस  वर्षों  में  देश  के  कुछ  शहरी  क्षेत्रों  में  डेंगू  सिविक ज्वर  का  प्रकोप

 यदा  कदा  होता  रहा  1971  से  1974  के  दौरान  कितने  व्यक्ति  इस  रोग  से  पीड़ित  हुये  तथा

 कितने  लोगों  की  मौत  हुई  इसका  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  में  रखा  गया

 रखिए  संख्या एल  ०  टी  ०  8735/74]

 यह  ज्वर  ईडोज  मच्छरों  द्वारा  फलाया  जाता  ए  यह  मच्छर  घरों  से  निकलने  वाले  रुके

 हुये  पानी  में  पैदा  होता  राज्य  सरकारों  तथा  स्थानीय  निकायों  से  ade  कर  दिया  गया  है  कि  वे

 ऐसे  स्थलों  को  जहां  पर  मच्छर  पैदा  हो  जातें  समाप्त  करने  के  लिये  कारगर  उपाय  बरतें ।  इन

 अधिकारियों  द्वारा  लार्वा  निरोधी  तथा  प्रौढ़  मच्छर  निरोधी  उपाय  भी  बरते  जा  रहे

 Shri  Shrikishan  Modi  :  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister

 towards  the  statement  in  which  it  has  been  mentioned  that  in  Rajasthan  there  has  been
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 14  cases  in  1971,  268  in  1972  and  334  in  1973.  Thus  in  Rajasthan  this  disease  is  increasing

 every  year.  May  I  know  the  measures  taken  to  control  this  desease  in  Rajasthan  since

 1971  and  if  no  measures  have  been  taken  the  reasons  therefor?  What  are  the  measures

 being  taken  in  Rajasthan  to  control  this  desease  there.

 Dr.  Karan  Singh:  The  responsibility  to  control  the  disease  rests  with  the  Rajasthan

 informed  in  this Health  Ministry.  Health  Ministers  of  all  the  states  have  been  specially

 regard  and  they  have  been  instructed  to  take  certain  steps  to  control  this  disease.  Unfortu-

 nately  this  is  increasing  in  Rajasthan.  Ministry  of  Health  of  Rajasthan  Government

 should  pay  special  attention  towards  this  disease.

 Shri  Sarikishan  Modi:  Sir,  Rajasthan  Government  is  short  of  resources  to  control  this

 May  I  know  whether  Central  Government  would  provide disease  in  such  a  big  state.

 assistance  to  them  in  this  regard?

 Karan  Singh:  We  can  not  assist  each  state  for  all  shorts  of  diseases.  There  are

 various  diseases  in  the  Country  and  unfortunately,  this  particular  disease  is  on  the  increase

 ir  Rajasthan.  This  is  a  continuing  process.  There  is  no  plan  to  provide  any  special

 zscistance  to  Rajasthan  in  this  regard.  But,  if  they  are  vigilant  and  active  then,  I  hope,

 they  will  succeed  in  eradicating  this  disease.

 Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  May  I  know  whether  Central  Government  has

 instructed  the  State  Government  to  prepare  a  particular  type  of  vaccine  for  the  contral  of

 this  type  of  disease?

 Dr.  Karan  Singh:  ir,  I  have  just  received  the  information  that  this  year,  National

 Institute  of  Communicable  diseases  has  sent  a  team  to  advise  the  State  Government  in  this

 regard,

 This  is  a  viral  disease  and  no  vaccine  has  so  far  been  developed  for  its  cure.

 Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  May  I  know  whether  there  is  a  plan  to  develop

 such  a  Vaccine?

 Dr.  Karan  Singh:  There  has  been  no  vaccine  so  far  for  this  disease.  This  can  be  con-

 trolled  by  preventing  the  collecting  of  water  and  elemination  of  mosquito-breeding  places.

 डा०  हरिप्रसाद  शर्मा  :  मंत्री  महोदय  ने  राजस्थान  सरकार  को  जागरूक  रहने  का  परामर्श दिया

 परन्तु  क्या  उन्हें  पता  है  कि  दिल्‍ली  में  भी  यह  बीमारी  as  रही  है  जो  उनके  क्षेत्राधिकार  में  grat  है  ?

 डा०  कण  fag:  मैंने  राजस्थान  के  बारे  में  बताया  क्योंकि  माननीय  सदस्य  न  वहां  के  बारे  में

 ही  पूछा  हमने  देश  में  प्रत्येक  स्वास्थ्य  निदेशालय  को  विशेष  अनुदेश  भेजे

 श्रमिक  शिक्षा  योजना  के  बारे  में  पुनरीक्षा  समिति

 *  447.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  ita  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  श्रमिक  शिक्षा  योजना  का  मूल्यांकन  करने  के  उद्देश्य  से  एक  पुनरीक्षा  समिति

 की  नियुक्ति की
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 यदि  तो  इसके  निदेश  पद  क्या  झर  उसके  सदस्य  कौन-कौन  ौर

 fe yr  प्  करते गे  न् उक्त  समिति  में  सदस्यों  की  नियुक्ति  समय  क्या  कसौटी  गई

 rm  मंत्रालय में  उप-मंत्री  बाल  गोबिंद  :  (*)  जी  at

 सरकार  के  संकल्प  की  एक  प्रति  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  गई  में  रखी

 देखिये  संख्या  एल०  ao  8736/74]

 उद्देश्य  यह  था  कि  श्रमिक  शिक्षा  कार्यक्रम  का  मूल्याकन  करने  के  लिये  ट्रेड  यूनियन

 और  उद्योग  के  क्षेत्रों  के  प्रख्यात  झर  भ्रनुभवी  व्यक्तियों  की  एक  छोटी  सी  ठोस  समिति  बनाई

 श्री  पी०  जी०  सभा  पटल  पर  रखें  गये  संकल्प  को  प्रति  से  पतों  चलता है  कि  समिति

 का  एक  विचारां  कार्यो  यह  भी  है  कि  ——

 दारा  केन्द्रीय  श्रमिक  शिक्षा  ars  को  प्रदान  किये  गये  साधनों  को  part  में  रखते  हुये

 बोर्ड  के  का्ये/उपलब्धियों  का  मूल्यांकन  करनाਂ

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  गव्य  समिति  उपलब्ध  कराई  गई  निधि  की  सितारों में  ही

 कायें  करेगी  अथवा  यदि  समिति  श्र  निधि  की  समांग  करती है  तो  क्या  सरकार  आवश्यक  धनराशि

 उपलब्ध  मैं  ag  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  समिति  ब्रिटेन  की  जहां  कई  पीड़ियों

 से  श्रमिक  शिक्षा  कार्यक्रम  बहुत  संतोषजनक  रूप  से  चलता  विशेष  ध्यान

 श्री  बाल  गोवि-द  वर्मा  :  इस  समिति  को  श्रमिक  शिक्षा  कार्यक्रमों  के  कार्यों  का  मूल्यांकन  करना

 वे  जैसा  उचित  समझें
 ।

 सिफारिश  कर  सकते  शव  जहां  दूसरे  देशों  के  अनुभव  की  बात  जहाँ

 संभव  होता  है  हम  उसका  उपयोग  करते

 श्र  पी०  जी०  मावलंकर
 :

 मेरे  विचार  से
 मेरा  प्रश्न  स्पष्ट  नहीं  हुआ  समिति  के  विचार

 कार्यो ंमें  एक  ata  यह  है  fa:—

 द्वारा  केन्द्रीय  श्रमिक  शिक्षा  बोड  को  प्रदान  किये  गये  साधनों को  ध्यान  में  रखते  हुये

 ar  के  कार्यों/उपलब्धियों  का  मूल्यांकन

 मान  सरकार  ने  एक  धनराशि  निश्चित  की  शर  यदि  समिति  शर  धनराशि  की  मांग

 करती  है  तो  क्या  सरकार  कौर  धनराशि  उपलब्ध

 धम  मंत्री  रघुनाथ  प्राक्कलन  समिति
 की  सिफारिशों  के  अनुसार  सरकार ने  मंत्री

 महोदय  द्वारा  बताए  गए  संस्थानों  सहित  विभिन्न  संस्थानों  में  श्रमिक  शिक्षा  योजना  के  पुनरीक्षण  के  लिए

 एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।  श्रमिक  शिक्षा  पुनरीक्षण  समिति  श्रमिक  शिक्षा  से  सम्बन्धित  विभिन्न  शिक्षा

 संस्थानों  के  कार्यों  के  बारे  में  देखेगी  ate  किस  प्रकार  सुधार  किए  ऐसी  सिफारिशें  wk

 यदि  पुनरीक्षण  समिति  यह  ठीक  समझती  है
 कि

 सुधार  किए  जाने  हैं  तो  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 समिति  बजट  स्थिति  भी  देखेंगी  कि  श्रमिक  शिक्षा  पुनरीक्षण  समिति  के  लिए  कितनी  धनराशि  नियत  की

 गई  है
 ak

 धनराशि  के  सम्बन्ध  में  जो  वे  झ्रावश्यक  सिफारिशें  करने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  श्रमिक  शिक्षा  कार्यक्रमों  में  gat  देशों  के  अनुभवों  विशेषकर  ब्रिटेन  के  बारे  में

 बात  उठाई  है  ।  हमें  आशा  है  फके  श्रमिक  शिक्षा  पुनरीक्षण  समिति  इस  विषय  में  सिफारिशें  करते  समय
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 safe  हम  इस  warn

 में

 कोई  सुझाव  देना  नहीं  ae aqTed, art 3
 केवल  इंग्लैंड  में  ही

 2 श्रमिक  शिक्षा  के  सम्बन्ध में

 भी  mY  कटत जो  कुछ  उपलब्ध है  उसको  ही  नहीं  शभ्रपितृ  wea  देशों  में  पगा  Le  उपलब्ध  उसको  भी  ध्यान  में

 रखेंगी

 शी

 पो०  जौ०  मावलंकर
 इस  बात  की  सराहना  करते  हुए  कि  पुनरीक्षण  समिति  छोटी  ही  होनी

 चाहिए  | यह  स्वीकार  करते  हुए  कि  पुनरीक्षण  समिति  आवश्यक  रूप  से  एक-सी

 क  कसा  gary  mafia  di  मैं  यह  छना  चाहता  हूं  कि  इस  समिति  में  प्रसिद्ध  राष्ट्रीय  मजदूर  संघों

 या  संगठनों  का  कोई  प्रतिनिधि  शामिल  क्यों  नहीं  मैं  विशिष्ट  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  अहमदाबाद

 में  महाजनਂ  मज़दूरों  की  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  कई  दशकों  से  सुन्दर  कार्य  कर  रहे  हैं  |  मुझे  इसका

 प्रतिशत  अनुभव  है  |  मैं  जाकर  मज़दूरों  से  बात  करता  हूं  ।  इस  विशिष्ट  समिति  में  मज़दूर  महाजन

 प्रतिनिधि को  शामिल  कयों  नहीं  किया

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  समिति  का  गठन  करते  समय  हमने  मज़दूर  संगठनों  को  ध्यान  में  नहीं  रखा

 हमने  सोचा  कि  हम  श्रमिक  संघ  मजदूर  वर्ग  आन्दोलन  इरादी  के  अग्रणी  प्रतिनिधियों  को  शामिल

 कर  सकते  हैं  ।  नामों से  स्पष्ट  हो  जाएगा  कि  प्रमख  जैसे  श्री  जी०  इंटक  के

 महासचिव श्री  मन्थनी  पिल्ले  तथा  श्री  Ho  जी०  श्रीवास्तव  पहले  ही  शामिल  किए  गए  हैं  ।  हमने  इनका

 नाम  इसलिए  नहीं  लिया  कि  ये  aaa  मजदूर  संगठनों  के  महासचिव  या  पदाधिकारी  हैं  बल्कि  हमने  उनको

 इसलिए  शामिल  किया  है  क्योंकि  वे  मजदूर  वर्ग  आ्रान्दोलन  के  प्रमुख  प्रतिनिधि  हैं  |

 जहां  तक  सदस्य  द्वारा  उठाए  गए  प्रश्न  का  सम्बन्ध  कोई  भी  श्रमिक  संगठन  भ्र पना  मजदूर

 क्षणिक  संस्थान  अ्रपने  विचार  प्रकट  करने  अथव  परीक्षण  समिति  को  ज्ञापन  देने  के  लिए  स्वतन्त्र  है  और

 यह  समिति  श्रमिक  संगठनों  द्वारा  किए  गए  सुझावों  का  स्वागत  करेगी  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Mr.  Speaker,  Sir,  I  would  like  to  know  from  the  hon.

 He  has  not  invited Minister  whether  the  constitution  of  Committee  is  not  prejudicial?

 representatives  of  all  the  trade  unions  I  would  like  to  know  the  number  and  names  of

 Members  and  whether  any  representative  of  B.M.S.  has  been  included?  If  so,  what  15  his

 name?

 Shri  Balgovind  Verma:  It  is  wrong  to  say  that  constitution  of  committee  is  prejudicial

 Competent  persons  have  been  taken  up.  We  have  been  given  guidelines  by  the  Review

 Committee  and  on  that  basis  we  included  such  persons  who  are  having  experience  in  union

 field  or  industrial  field  only  such  persons  have  been  taken  who  are  represented  on  Board

 workers

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Why  representative  of  B.M.S.  has  not  been  included?

 Shri  Balgovind  Verma:  Because  that  is  not  recognised

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  I  have  to  say  nothing  about  Sh.  Verma  but  the  other

 hon.  Minister  is  prejudiced.  He  has  not  included  representative  of  B.M.S.  delibrately  and

 on  the  other  hand  representative  of  unrecognised  unions  have  been  included.  Therefore

 1  allege  that  representatives  of  recognised  unions  have  not  been  invited.  Why  it  was  so?

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  प्रशन  पसीना  चाहते  हैं  या  टिप्पणी  करना  चाहते  हैं
 ?
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 Shri  Madhu  Dandvate:  Instead  of  representatives  of  B.M.S.  representative  of  H.M.S.

 has  been  included

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  I  want  a  reply  to  my  question  otherwise  I  will  not

 allow  the  business  of  the  House  to  go  on

 Mr.  Speaker:  If  every  Member  use  to  say  that  if  reply  does  not  suit  him,  he  will  not

 allow  the  proceedings  to  go  on

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  This  matter  has  been  lingering  on  since  long

 Mr.  Speaker:  I  have  not  called  you  Even  then  you  Gin  olaiivualli are  standin  g  on  your  legs

 माननीय  सदस्य  की  बात  को  कार्यवाही  सारांश  A  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  |

 शी  चन्द  कछवाय

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  भी  कार्यवाही  सारांश  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।  जब  तक  सदस्य

 बैठते  कार्यवाही  नहीं  चलेगी  ।  मैंने  श्री  साठे  को  बुलाया  है  ।  सदस्य  उनकी  बात  में  व्यवधान  डाल  रहे

 ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  इस  प्रकार  उत्तर  देने  के  लिए  विवश  नहीं  कर  सकता  ।  यदि  अनको  कोई  शिकायत

 ee  तक

 anne  रोक सकते वी महोदय विशिष्ट  ढंग  से  उत्तर  देने  के  लिए  विवश  नहीं  कर  सकता  |  सदस्य  मंत्री  महोदय  मुझे  लिख  सकते  हैं

 जापानी  इस्पात  को  सप्लाई

 *  445.  श्री  वसन्त  साठे  ॥

 श्री  घामकर

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  सरकार  का  ध्यान  13  1974  को  समाचार-पत्तों  में  जापान  द्वारा  इस्पात  की

 सप्लाई  बन्द  किए  जाने  के  संबंध  में  प्रकाशित  समाचारों  की  कौर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  भ्र ौर

 न
 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  we  यह  कहना  ठीक

 है  कि  जापान  ने  इस्पात  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी  है  जैसा  कि  एक्सप्रेस  में  war है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  बसंत  साठे  क्या  यह  सच  है  कि  जान  में  मज़दूरी  की  लागत  में  विधि  होने  से

 उत्पादन की  लागत  बढ़  गई  है  जापान से  पिता प्राप्त  हुआ  है  कि  भारत  में  झा धनिक तम किस्म  का

 इस्पात  संयंत्र  स्थापित  किसा  जाए  ।  क्या  सरकार  ऐसे  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ?

 क  नन  नम  नवा

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ॥

 *Not  recorded
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 ज्ञापित माजा  GONE पकाया
 इस्पात  की  सप्लाई इस्पात  तथा  खान  मंत्रालय  में  राज्य  dal  चन्द्रजीत  :

 बन्द  करने  के  बारे  में  विशिष्ट  प्रशन  गया  wa  माननीय  सदस्य  नया  प्रश्न  पुछ  रहे  हैं  कि

 जापान  ने  भारत  में  श्राघुनिकतम  किस्म  का  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव  भेजा  है  ?  इस

 समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  ह्  है  |

 श्री  वसंत  साठे  :  लेकिन  यदि  क  प्रस्ताव  तो  क्या  उस  पर  विचार  किया  जाएगा  ?

 श्री  विश्व नारायण  शास्त्री  :  जापान  ने  भारत  को  इस्पात  की  कितनी  मात्ना  सप्लाई  की  है  ?

 थ्री  चन्द्रजीत  यादव  :  हर  वर्ष  के  आंकड़े  अलग-अलग  होते  हैं  ।  आवश्यकताओं  के  ग्रनुसूप

 पूर्वानुमान लगाया  जाता  हम  प्रेरित  अनुमान  लगाते  हैं  ।  सदस्य की  जिनका  री  के  लिए  मैं  बताना

 चाहता  हूं  कि  जापान  भर  wea  देशों  को  हमने  5,38,000  टन  इस्पात  के  क्रयादेश  दिए  थे  प्यार  इस्पात

 की  सप्लाई  इस  वर्ष  आनी  है  ।

 श्री  पी०  बेंकटासुब्बया
 :

 जापान  से  इस्पात  के  से  बचने  के  लिए  देश  में  इस्पात  का  उत्पादन

 बढ़ाना  अति  आवश्यक  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  विशाखापटनम

 तथा  विजयनगरम  में  प्रस्तावित  इस्पात  मिलें  शीघ्र  ही  चालू  की  क्योंकि  via  प्रदेश  के  लोगों  की

 रोका  है  ये  इस्पात  संयंत्र  कभी  स्थापित  नहीं  किए  जाएंगे  |

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  देश  में  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने की

 श्यकता  है  और  हमें  देश  की  स्वदेशी  मांग  को  पुरा  करना  चाहिए  ।  सभी  आवश्यक  कार्यवाही  कर  ली  गई

 है  तौर  हमें  लगभग  10  लाख  टन  इस्पात  की  कमी  है  इसलिए  हमें  5  से  10  लाख  टन  इस्पात  का

 झायात  करना  होगा  ।  हम  पूरे  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  जहां  तक  विंमान  इस्पात  संयंत्रों  का  सम्बन्ध  हम

 इन  मिलों का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कायंवाही  कर  रहे  हैं  ।  इस  वर्ष  के  पहले  महीनों  में

 दन  में  सराहनीय  वृद्धि  हुई  जहां  तक  wey  दक्षिण  की  इस्पात  मिलों  का  सम्बन्ध  यह  कहना  ठीक

 नहीं  है  कि  यें  मिलें  स्थापित  नहीं  की  जाएंगी  ।  मैं  लोगों  की  झ्राशंकाओं  को  दूर  करना  चाहता  हूं  ।  तथ्य

 कुछ  me  ही  मैंने  हाल  में  सलाहकारों  को  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिए  आवश्यक

 कार्यवाही  करने  को  कहा  है  कौर  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  मास  के  मंत  से  पहले  weal  अगले  माह  के

 शुरू  में  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  करने  के  लिए  शझ्रावश्यक  कार्यवाही  की  जाएगी  ।  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए  गए  वचन  पूरे  किए  जाएंगे  श्र  इन  इस्पात  मिलों  को  स्थापित  करने

 तथा  श्रम  को  दूर  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जाएगी
 |

 श्री  रणबहादुर  fag:  क्या  यह  सच  है  कि  जापान  ने  भारत  द्वारा  लौह  अयस्क  सप्लाई के

 मूल्य  के  बारे  में  भारत-जापान  के  बीच  मतभेद  होने  के  कारण  जापान  ने  इस्पात  की  सप्लाई  बन्द  कर  दी

 है  ?  क्य  भारत  ने  कहा  है  कि  भारतीय  लौह  भ्रामक  का  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  के  बराबर  होना  चाहिए

 जबकि  जापान  द्वारा  दिया  जा  रहा  मूल्य  aga  कम  है  ?  क्या  इस  मतभेद  के  कारण  सप्लाई  बंद  की  गई

 श्री  चन्द्र जोत  यादव  :  माननीय  सदस्य  ने  मेरी  बत  ध्यान  से  नहीं  सुनी  ।  मैंने  स्पष्ट  कहा

 था  कि  जापान  ने  भारत  को  इस्पात  की  सप्लाई  बंद  नहीं  की  है
 ।

 तथ्य  कुछ  ही  हैं  ।  इस  वर्ष  इस्पात

 की  मांग गत  वर्षों  नहीं  प्रत  हमने  पहल  की  ।  हमने  जापान  को  क्रयादेश  दिए  हैं  और  हम
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 चाहते थे  कि  67,000  टन  इस्पात  जो  भारत  श्राना  स्थगित  कर  दिया  जाए  ।  अतः  यह  कहना ठीक

 नहीं  है  कि  कोई  मतभेद  है  ।  जापान  के  निर्यातकों  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  geo  हैं  ।  उन्होंने  सप्लाई  के

 लिए  हमें  विवश  नहीं  किया  ale  शभ्रांशिक  क्र यादेश  रद्द  कर  हालांकि  संविदा  के  मुताबिक  वह  कुछ

 कार्यवाही  कर  थे  लेकिन  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।  लेकिन  जहां  तक  लौह  अयस्क  के  मूल्य  का  प्रश्न

 यह  एक  प्रति  मामला  है  ।  हम  लौह  वयस्क  के  मूल्यों  के  बारे  में  झ्रायातकों  से  बातचीत  करते  रहे  हैं

 और  हस  प्रश्  पर  जापान  श्र  भारत  के  बीच  तनावपूर्ण  सम्बन्ध  हैं  ।

 शी  रणबहादुर  सिह  मैंने  पुछा  था  कि  war  जापान  द्वारा  लौह  अयस्क  की  दी  जा  रही  कोमल

 अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  से  बहुत  कम  है
 ?

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  यह  प्रश्न  व/्णिज्य  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  है  ।  मत  उसी  मंत्रालय  को  भेजा

 जाना  चाहिए

 St  डी०  एन०  तिवारी  स्वदेशी  इस्पात  तुलना  में  आयातित  जापानी  इस्पात  की  कोमल

 कितनी है  ?

 श्री  चन्द्रजीत यादव  :  वस्तुतः  मूल्यों  की  तुलना  का  प्रश्न  ही  नहीं  हम  जापान  sear  किसी

 अन्य  देश  से  इस्पात  की  वही  किस्म  खरीदते  हैं  जिनकी  हमें  आवश्यकता  होती  है  पौर  जिसे  हम  नहीं  बनाते

 या  जिसकी  सप्लाई  कम  है  ।  इस  म/मले  में  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  देते  हैं  ।

 थो
 चपले  भट्टाचार्य  :  क्या  मंत्री  महोदय  जापान  से  इस्पात  के  भावी  की  रूपरेखा  क्या

 है
 ?

 क्या  wing  तैयार  किए  गए  हैं
 ?

 sal  वर्ष  में  कितना  ware  किया  जाएगा
 ?

 शो  चन्द्रजीत  यादव  :  वर्ष  1974-75  के  दौरान  हमने  4,60,000  टन  के  के  क्रयादेश

 दिए  ।  झ्रागामी
 वर्ष

 के  लिए  झांकड़े  oat  तैयार  किए  जाने  हैं  ।  हम  पूर्वानुमान  कर  आदेश  क्यों  देते

 श्री  पी०  ग्राम  भिनाय  कया  यह  सच  है  कि  में  शीट्स  तैयार  करने  वाला

 कारखाना  इस्पात  के  प्रभाव  में  बकार  पडा  है
 ?

 श्री  यादव  :  इसके लिए  नया  नोटिस  दिया  जाए ।

 te

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 केरल  में  सेना  के  लिए  भर्ती  केन्द्र

 *  434.
 श्री  सो०  के०  चन्द्रप्पन  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  केरल  में  सेना  के  लिए  भर्ती  केन्द्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  झन

 निर्णय कर  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  कया  हैं  ।
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 oe  ee

 रक्षा  मंत्री  स्वर्ण
 :  शौर  केरल  राज्य  में  ener  और  कालीकट  में

 ्
 सेना  के  दो  भर्ती  दफ्तर  पहले  ही  कायें  कर  रहे  हैं  जो  नौसेना  में  भर्ती का  wy  करते  उन्हें  राज्य

 सेना  श्र  नौसेना  में  भर्ती  करने  के  लिए  इस  समय  पर्याप्त  झा  जाता है

 वायु  सेना  में  भर्ती  करने  के  लिए  राज्य  में  एक  नया  भर्ती  दफ्तर  शीघ्र  ही  स्थापित  किया  जा

 है  ।

 छोटे  इस्पात  संयत्र

 *  436.  श्री एम०  एम०

 श्री  गजाधर  मांझी  :

 क्या  इस्पात  ate  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  को  चालू at  में  कितने  छोटे  इस्पात  संयंत्रों
 की  मंजूरी  दी

 ate

 कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  ak  ये  छोटे  संयंत्र  कब  तक  कार्य  करना  आरम्भ  कर  देंगे  ?

 इस्पात  शर  खान  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री चन्द्रजीत  :  चालू  वर्ष
 में  विभिन्न

 राज्यों  में  साधारण  इस्पात  के  पिण्डों  के  उत्पादन  के  लिए  विद्यार्थी  चाप  भट्टी  इकाइयों  की  स्थापना

 के  लिए  118  पार्टियों  को  आशय-पत्न  ०  ato  बी०  शभ्रौद्योगिक  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  जैसा कि
 नीचे  दिखाया

 गया है  ।
 अ

 राज्य/संघशासित  क्षेत्र  इकाइयों  की  संख्या

 लैटिन ee  ——

 10 श्राद्ध  प्रदेश

 बिहार

 दिल्ली

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 कर्नाटक

 मध्य  प्रदेश
 12

 महाराष्ट्र  20

 10

 11  पंजाब

 12  13

 13  उत्तर  प्रदेश  13

 14  पश्चिमी  बगाल  14

 जोड  118
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 इन  इकाइयों  में  ऐसी  इकाइयां  mfr  नहीं  हैं  जिन्हें  विशेष  ह  से  मिश्रित  तथा  विशेष  इस्पात

 तथा  उसकी  ढली  वस्तुद्मों  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंस  दिए  गए  है ं।

 चूंकि  केन्द्रीय  सहायता  की  कोई  योजना  नहीं  है  इसलिए  सरकार  ने  इन  इकाइयों  को  धन  की

 कोई  मजूरी  नहीं  दी  है  ।  ये  योजना  कार्यान्वयन  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  कौर  इन  इकाइयों  के
 चालू  होने

 की  तारीख  के  बारे  में  कोई  पूर्वानुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  बि क्रो योग्य  इस्पात  का  उत्पादन

 *  438.  st  atte सिह  राव  :  कया  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  में  बिजली  संकट  के  कारण  राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  1974  के  अक्तूबर  महीने

 में  बिक्री  योग्य  इस्पात  के  उत्पादन  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  पड़ा

 इसके  परिणामस्वरूप  उत्पादन
 कितना

 कम  हवा  और

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 इस्पात
 परौ

 खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  चन्द्रजीत  हां
 ।

 1974 में  बिजली  की  कमी  के  कारण  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  के  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  पर  प्रभाव

 पड़ा  था

 ऋ  है  कि  इस  कारण  से  विक्रेय  इस्पात  के  उत्पादन  में  22,318 टन  की  हानि  हुई  है  ।

 राउरकेला  के  बिजली  पैदा  करने  के  रक्षित  संगठन  से  बिजली  का  इष्टतम  उत्पादन  करने  के

 लिए  उपाय  किए  गए  हैं  ।  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  के  लिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  बिजली  प्राप्त

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत्‌  orate  ate  उड़ीसा  राज्य  बिजली  बोझ  तथा  पूर्वी  क्षेत्र  के  अन्य

 बिजली  उत्पादकों  के  साथ  सतत  सम्पर्क  रखा  जा  रहाहै  ।  बिहार  राज्य  बिजली  घोडे  के  माध्यम  से  दामोदर

 घाटी  निगम  से  कारखाने  को  बिजली  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  के  लिए  भी  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 दक्षिण  एशिया  को  परमाणु-मुक्त  क्षेत्र  बनाने  के  लिए  पाकिस्तान  का  प्रस्ताव
 *  439.

 श्री  साधु  लिमये  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  ने  दक्षिण  एशिया  को  परमाणु-मुक्त  क्षेत्र  रखने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  किया

 क्या  इस  परमाणु युक्त  क्षेत्र  के  प्रयोजनों  के  लिए  चीन  ate  जापान  को  दक्षिण  एशिया  का

 आग  माना  जाता  है  :

 पाकिस्तान  के  इस प्रस्ताव  का  किन  देशों  ने  समर्थन  किया  अर

 इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्री  यशवंत  राव  जी

 पकिस्तान  ने  दक्षिण  एशिया  में  शामिल  किए  जाने  वाले  क्षेत्र  की  सामानों  की  औपचारिक
 तौर  पर  सुचना  नहीं  दी  है  लेकिन  अनौपचारिक  तौर  पर  बताया  गया  है  कि  चीन  कौर  जापान  शामिल  नहीं

 किए  जाने  हैं  ।

 (7)  पाकिस्तान  के  अलावा  किसी  कौर  देश  ने  इस  प्रस्ताव  का  सह-सम्मन  नहीं  किया  है  ।
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 भारत  सरकार  का  ख्याल  है  कि  पाकिस्तान  के  प्रस्ताव  के  पीछे  निरस्तीकरण  के  कार्य  को

 बढ़ाने  का  कोई  समुचित  विचार  नहीं  है  ।  इस  प्रस्ताव  का  उद्देश्य  केवल  इतना  है  कि  भारत  के  परमाणु

 संबंधी  शांतिपूर्ण  कार्यकलापों  के  संबंध  में  भ्रंतर्राष्टीय  भेदभावपरक  प्रतिबंधों  की  स्वीकृति  के  लिए  भारत  पर

 दबाव  डाला  जाए  ।  इसलिए  सरकार  प्रस्ताव  का  समर्थन  नहीं  कर  सकती  |  वह  उन  सामान्य  रूप  से  मान्य

 सिद्धान्तों  और  प्रक्रियाश्नों  के  झ्रनुरूप  भी  नहीं  है  जिनके  पालन  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  समक्ष  किसी

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  से  पहले  उसका  anda  करने  के  लिए  किया  जाता  wale  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  में

 प्रस्ताव  रखने से  पहले  सम्बद्ध  राज्यों  में  सहमति  होनी  चाहिए  और  शामिल  किए  जाने  वाले  क्षेत्र  की

 लिक  सीमा  कितनी  इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  उनमें  सलाह-मशविरा  होना  चाहिए  ।  संयुक्त

 राष्ट्र  महासभा  में  भारत
 ने  इस  विषय  पर  पाकिस्तान  के  प्रस्ताव  के  मसौदे  के  विरुद्ध  मत  दिया

 केरल  में  हैजा  सितारा  टीका  लगाने  से  हुई  मृत्य  शर  व्यक्तियों  का  निसार  पड़ना

 *
 को  एम०  के०  कृष्णन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  अर  भ्राकृष्ट  किया  गया  है  कि  केरल  राज्य  के

 घाट  ज़िले  के  कांवलपाडी  क्षेत्र  के  एक  अस्पताल  में  दो  व्यक्तियों  की  हैजा  निरोधक  टीका  लगवाने  के  बाद

 मृत्यु  हो  गई  तथा  अन्य  42  व्यक्तियों  का  अस्पताल  में  उपचार  किया

 यदि  तो  कया  सम्बन्धित  अघिकारियों  द्वारा  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  शौर

 यदि  तो
 उसके

 कया  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 स्वास्थ्य  site  परिवार  नियोजन  मंत्री
 कर्ण  :  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  से

 पता  चला  है  कि  कावलपाडी  क्षेत्र  के  तीन  व्यक्तियों  की  हैज़ा-निरोधी  टीका  लगवाने  के  बाद  मृत्यु  हो  गई

 कौर  50  व्यक्तियों  को  निरीक्षण  के  लिए  ज़िला  अस्पताल  में  भरती  किया  गया  था  ।

 we  केरल  के  स्वास्थ्य  सेवा  निदेशक  ak  ज़िला  स्वास्थ्य  अधिकारियों  ने  इस  मामले

 की  विस्तारपूर्वक  जांच-पड़ताल  की  थी  ।  इस  जांच-पड़ताल  से  पता  चला  है  कि  टीका  लगाने  वाली  सिरिंजों

 ale  सुइयों  को  विसंक्रमित  करने  में  कुछ  कमी  रह  गई  थो  ।  इस  सम्बन्ध  में  आवश्यक  उपचारात्मक

 वाही  को  गई  बतलाई  गई  है  ।

 मच्छरों  द्वारा  फ्लिरिया  रोग  का  फैलाया  जाना

 *441.  श्री  झारखंडे  राव  :  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे
 कि

 क्या  भारतीय  डाक्टरों  ने  उन  मच्छरों  का  पता  लगा  लिया  है  जो  फिलेरिया  कौर  छाती  के
 रोग  फंचाते  ग्रोवर

 यदि  तो  सरकार  ने  इसके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  :  जी

 फाइलेरिया  नियंत्रण  के  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  को  जिसे  1955  में  चलाया  गया  पांचवीं

 वर्षीय  योजना  के  दौरान  जारी  रखा  जा  रहा  इस  कार्यक्रम  का  समय-समय  पर  पुनरीक्षण  किया  जाता

 जहां
 तक

 सम्भव  हो  आवश्यक  उपचारात्मक  उपाय  किए  जाते  हैं  ।
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 गुजरात  में  श्रम-न्यायालय  के  को  क्रियान्वित
 न

 किया  जाना

 442.  को  रविंद  एस०  पटल  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात राज्य  में  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  ऐसे  प्र  बन्ध  मण्डल  भी  हैं

 जिन्होंने  श्रम  न्यायालय  के  निर्णय  को  क्रियान्वित  नहों  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ate

 (7)  उन  प्रबन्ध  मंडलों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 saa  रघुनाथ
 :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  शौर  सदन  की  मेज़

 पर  रख  दी  जाएगी ।

 भगवती  समिति  के  प्रतिवेदन  को  सिफारिशें

 *  443.  SY  वी०  माया वन :

 शी  ज्योतिमंय बसु  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  बेरोज़गारी  के  बारे  में  भगवती  समिति  की  एक  भी  सिफारिश  ail  तक

 श्रियान्वित  नहीं  कर  सकी

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  आर

 क्या  सरकार  देश  में  बातों  हुई  बेरोज़गारी  को  देखते  हुए  इन  सिफारिशों  को  तत्काल

 कवित  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 श्रम  मंत्रों  रघनाथ  :  से  अन्तमंन्त्रालय  कार्यकारी  दल  जिसमें योजना

 निर्माण  और  औद्योगिक  परिवहन  मंत्रालयों  तथा  उत्तर

 प्रदेश  कौर  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  की  सरकारों  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  हैं  are  जिसकी  स्थापना  इन

 feat  की  जांच  के  लिए  की  गई  की  टिप्पणियों  सहित  समिति  की  सिफारिशें  art  कार्यवाही  करने  के

 लिए  संबंधित  मंत्रालयों  को  भेज  दी  गई  कई  मामलों  सिफारिशों  को  कार्यान्वयन  करने  के  लिए

 क्रार्यवाहियां  स्रोतों  की  सुलभता  के  अनुरूप  आरम्भ  की  जा  रही  हैं  ।  शेष  मामलों  में  विषय  विचाराधीन

 कपड़ा  मिलों  के  श्रमिकों  का  रोग  से  पीड़ित  होना

 *  445.  मौलाना  इसहाक  सम्भली  :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  कपड़ा  सिलों  के  12  प्रतिशत  श्रमिक  रोग  से  पीड़ित

 यदि  तो  इस  रोग  के  निवारणाथं  क्या  उपाय  सुझाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  कण  :  (*)  ate  देश  में  कपड़ा  मिलों  में

 बाईसीनोसिस  रोग  से  पीड़ित  होने  वाले  श्रमिकों  के  बारे  में
 wae

 से  wine  नहीं  रखे  जाते  हैं
 ।

 फिर

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  भ्र तु सार  बीमा  हुए  प्रति  हजार  व्यक्तियों  में  से
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 1972-73  में  0.3  व्यक्तियों  को  सिलिकोसिस  भर  श्राकुपेशनल  पत्मोनरी  फाइब्रोसिस  जिसमें  बाईसीनोसिस

 रोग  भी  शामिल  हुमा  था  ।  अखिल  भारतीय  भ्रायुविज्ञान  नई  दिल्‍ली  ने  हाल  ही  में  स्वतन्त्र

 भारत  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों  में  कपड़ा  बनाने  वाले  श्रमिकों  के  व्यावसायिक  खतरों  पर  एक  अध्ययन

 area  किया  है  ae  प्रत्यय  लगभग  6000  कपड़ा  बनाने  वाले  श्रमिकों  पर  किया  गया  ae  इसमें

 बाईसीनोसिस  sa  रोग  भी  शामिल  हैं  ।  इस  अध्ययन  के  परिणाम  ae  तक  नहीं  मिल  पाए  हैं  ।

 आजकल  की  का डिग  मशीनों  जो  धूल  प्रूफ  होती  इस  रोग  के  होने  की  सम्भावना
 कम

 है
 ।

 कपड़ा  बनाने  वाले  श्रमिकों  में  इस  रोग  की  रोकथाम  करने  के  लिए  नियमित  से  डाक्टरी  जांच  जेसे

 संवेदनशीलता  का  टेस्ट  तथा  gd  रोज़गार  परीक्षा  करना  लाभदायक  होंगे  ।

 Military  Preparations  in  Pakistan  Occupied  Indian  Territory

 *449.  Shri  R.V.  Bade:

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  fo  state:

 (a)  whether  some  parts  of  Indian  territory,  which  are  still  in  the  possession

 of  Pakistan  asa  result  of  Indo-Pak  War  of  1971,  are  being  utilised  by  Pakistan

 for  military  preparations;  and

 (b)  if  so,  the  facts  there  of  ?

 The  Minister  of  Defence  (Shri  Swaran  Singh):  (a)  and  (b)  In  terms  of  the  Simla  Agree-

 ment,  troops  withdrawals  along  the  international  border  were  effected  from  territories

 occupied  during  the  1971  conflict  and  in  Jammu  &  Kashmir  a  Line  of  Control  was  delinea-

 ted  by  agreement  between  the  two  sides.  However,  Pakistan  continues  to  be  in  illegal

 occupation  of  a  part  of  the  State  of  Jammu  &  Kashmir  since  1947.  No  unusual  activities

 by  Pakistani  troops  have  come  to  notice  recently  in  these  areas.

 पश्चिमी  पंजाब  कौर  gat  बंगाल  के  शरणार्थियों  को  वप्रावज़ा च्  दिए  जाने पर  तथा  उनके  पुनर्वास पर  व्यय

 *  450.  श्रीमती  विश्ना  घोष  गोस्वामी
 :

 क्या  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  को
 कपा  करेंगे

 कि

 पश्चिमी  पंजाब  के  शरणार्थियों  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया  तथा  sas  पुनर्वास  पर

 कितनी  धनराशि खर्च  की

 (a)  पूर्वी  बंगाल  के  शरणार्थियों  को  कितना  मुहावरा  दिया  गया  तथा  उनके  पुनर्वास  पर  कितनी

 धनराशि खर्चे  की  गई  ?

 पूरी  ate  पुनर्वास  मंत्री  (sit  कार  के०
 :

 यह  अनुमान  है  कि  माननीय  सदस्य

 का  संदर्भ  भूतपूर्व  पश्चिमी  पाकिस्तान  के  शराबियों  से  है  ।

 भूतपूर्व  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  श्राए  विस्थापित  व्यक्तियों  के  राहत  ae  पुनर्वास  पर  31  मार्च

 1973
 तक

 भारत  सरकार  द्वारा
 208.47

 करोड़  रुपए  खच  किए  गए  थे
 ।

 इसके  ऋण  ak

 आवास के  100.27 करोड़  रुपए  की  वसूली की  गई  है  जो  आंशिक  रूप  में  देय  मूसावी के  विरुद्ध

 समायोजन  कौर  झांशिक  रूप  से  नकदी  के  रूप  में  की  गई
 31  1973  तक  भूतपूर्व  पश्चिमी

 20



 12  1974

 अम

 पाकिस्तान  से  — oe  विस्थापित  व्यक्तियों  को  दिए  गए  मुआवजे  की  कुल  राशि  191.  36  करोड़  रुपए  —

 पुल  में  से  दी  गई  थी--जिसमें शहरी  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  तथा  मुआवजा  ga  में  अंशदान  की  गई

 सरकार  द्वारा  निमित  सम्पत्ति  शामिल  हैं  ।  मुआवजे  की  उपर्युक्त  राशि  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  भूमि
 ak

 सम्पत्तिके  रूप  में  दिया  गया  मुआवजा  शामिल  नहीं  है  ।  इसमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में अजित  की  गई  निष्क्रिय  भूमि

 कौर  सम्पत्ति  ही  शामिल  है  जिसकी  धन  के  रूप  में  गणना  नहीं  की  गई  थी  कौर  जिसका  निर्धारित  पैमाने  के

 भूमि  के  बदले  भूमि  के  आधार  पर  मुआवज़ा  देने  के  लिए  प्रयोग  किया  गया  था  ।

 gaya  पूर्वी  पाकिस्तान  से  ate  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिए  राहत  पुनर्वास  पर
 31

 1973  तक  389.  63  करोड़  रुपए  खच  किए  गए  हैं  ।  इसके  ऋण  के  2.33  करोड़  रुपए  की

 aget  की
 गई  है

 ।  उपरिलिखित  384.  63  करोड़  रुपए  में  ऋण  के  22.  12  करोड़  रुपए  शामिल  हैं  जो

 माफ  कर  दिए  गए  हैं  प्रौर  जिनके  सम्बन्ध  में  फिर  से  कोई  देय  नहीं  है  ।

 भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  से  are  शरणार्थियों  को  मुग्रावज़ञा  नहीं  दिया  गया  है  क्योंकि  1950

 के  नेहरू-लियाकत  समझौते  के  अधीन  ये  व्यक्ति  उस  देश  में  उनके  द्वारा  छोड़ी  गई  सम्पत्तियों  के  मालिकाना

 भ्र धि कार  रखते  हैं  प्र  वे  अपनी  सम्पत्तियों  को  बेच  सकते  उसका  विनिमय  या  निपटान  कर  सकते  हैं
 ।

 उद्योग  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  श्रमिकों  की  मजूरी  में  वृद्ध

 *  51.  श्री  सरजू  पांडे
 :

 डा०  रानेन सेन  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  औद्योगिक  खान  पटसन  कपड़ा  उद्योग

 बागान  श्रमिकों तथा  कृषि  श्रमिकों  की  मजूरी में  जीवन-निर्वाह  सूचकांक  में  वृद्धि  की  अपेक्षा  कितनी

 वृद्धि  हुई

 परम्परागत  उद्योगों  में  एक  ही  प्रकार  के  कायें  के  लि  महिला  श्रमिक तथा  एक  पुरुष

 श्रमिक  की  मजूरी  में  कितना  अन्तर  है  ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  :  कौर  सूचना  की  जा  रही  है  कौर  सदन  की

 मेज़  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  तथा  रजिस्टर  बेरोजगार  य्यवित

 *  52.  श्रीमती  भार्गवी  तन कप् पन  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  संगठित  क्षेत्र  में  कितनी  महिलायें  रोजगार  पर

 संगठित  क्षेत्रों  में  कितने  पुरुष

 गत  तीन  वर्षों  में  रोजगार  संबंधी  चालू  रजिस्टरों  में  कितने  पुरुषों  तथा  महिलाओं  के  नाम

 उनमें
 से

 कितने  पुरुष  तथा  महिलायें
 20

 से
 30

 तथा
 31

 से  37  वर्ष  शरायु  के
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 शम  मंत्री  रघुनाथ  :  और  1973  के  ग्रथंव्यवस्था*

 के  संगठित  क्षेत्र  में  नियोजित  महिलाओं  we  Te  की  संख्या  21.09  लाख  एवं  170.08

 लाख थी

 पिछले  तीन  वर्षों  में  दिसम्बर  के  अंत  में  रोजगार  कार्यालयों के  चालू  रजिस्टर

 में  ay  महिलाओं  ae  पुरुषों  की  संख्या  निम्तानसार  है  ——

 c
 aa

 लाखों में
 1971  5.83  45.17

 1972  7.63  61.33

 1973  9.18  72.99
 ~

 वयोवरगे  भ्
 व
 काम  चाह  ने  व  का  वर्णिक  निम्नलिखित  वर्गों  के  लिये  उपलब्ध हैं

 14  बर्ष  से  15  से  19,  20-24,  25-34,  35-44  45-54  शर  55  या  इससे  अधिक ।

 निकटतम  सम्बद्ध  वयोव्गों  में  काम  चाहने  वाली  महिलाओं  ax  geal  की  संख्या  नीचे  दी  गई

 दिसंबर  के  अंत  में  काम  चाहने  वालों  को  संख्या
 वियोग  1971  1972  1973

 महिलाएं
 पुरुष

 afer  पुरुष ns
 महिलाएं

 as
 (xi  तरों

 में

 20-24  97  23  07  94  35  34 31.66  er

 25-34  1.22  72  12?  ० क  15  17  06

 35-44  0.23  31  3  0.33  3  63
 जन  नन

 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  प्रतिष्ठान  श्र  निजी  क्षेत्र  मे  10  या  इससे  अधिक  कामगर  नियोजित

 करने  वाले  गैर-कृषि  प्रतिष्ठान  सम्मिलित  हैं  ।

 उड़ीसा  में  एल्युमिनियम  कारखाना

 453. श्री  के०  प्रधानों  :  कया  इस्पात तथा  खान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  उड़ीसा  स्थित  जयपुर  में  एल्युमिनियम  कारखाने
 के

 लिये  कोई  लाइसेंस  जारी  किया

 गया है

 यदि  तो  यह  लाइसेंस  किसे  दिया  गया  अर

 इस  कारखाने  को  शुरू  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 try
 इस्पात  att  खान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अर्द जीत  य  हां

 एल्युमिनियम  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  कलकत्ता  ।

 कम्पनी ने  लाइसेंस सवन  पर ध क  दबदबे  &  लिये  प्रभावशाली  कदम  नहीं  उठाए  हैं  ।
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 क्मचारों  भविष्य  निधि  कर्मचारी  फेडरेशन  को  विचाराधीन  मांगें

 *  345.  ot  व्यालार  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कमेंचारी  भविष्य  निधि  कर्मचारी  फैडरेशन  की  वे  कौन-कौन  सी  प्रमुख  मांगे  हैं  जो  अभी

 भी  सरकार  के  अंतिम  निर्णय  तथा  स्वीकृति  के  लिये  विचाराधीन  हैं  ;  ak

 उस  संगठन  के  श्रमिकों  की  इन  मांगों  को  निपटाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 amt  मंत्री  रघुनाथ  :  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों ने  निम्न  प्रकार  सूचित  किया

 शौर  afar  भारतीय  कर्मचारी  भविष्य  निधि  कर्मचारी  संघ  की  जो  मुख्य  मांगे  उसके

 पत्न  दिनांक 31  1974  में  समाविष्ट  उनमें  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  *एਂ  श्रेणी के

 बैंकों में  प्रचलित  वेतनमानों  को  शुरू  महंगाई  भत्ते  के  भुगतान  संबंधी  फार्मूले  में  संशोधन

 बोनस  का  भुगतान  अर  अतिरिक्त  कर्मचारियों  की  मंजूरी  के  मापदंड  से  संशोधन  करना  शामिल  हैं
 ।

 लेडी  हेडिंग  नई  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों  के  लिए  फ्लैटों  का  निर्माण

 4185.  श्री  सुखदेव  wa  वर्मा  :  कया  स्वास्थ्य  श्र  afar  नियोजन  dat  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 लेडी  हाडिन  नई  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों  के  लिये  शभ्रस्पताल  के  अहाते  के  निकट

 फ्लैटों  के  निर्माण  are  में  wa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  ak

 ay  1974-75  के  दौरान  कितने  फ्लैटों  का  निर्माण  किया  जायेगा ।

 स्वास्थ्य  और  पेरियार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sit  ए०  के०  एम०  :  कौर

 लेंडी  मेडिकल  कालेज  झर  नई  दिल्‍ली  के  विस्तार  के  लिये  जो  भूमि  रखी  गयी  थी

 उस  पर  इस  समय  डाक  एवं  तार  विभाग  श्र  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  कब्जा  है  ।  इस  भूमि

 पर  लेडी  हाडिन  मेडिकल  कालेज  शर  नई  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों  के  लिये  रिहायशी  मकान

 तभी  बनाये  जायेंगे  जब  डाक  एवं  तार  तथा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  इसे  खाली  कर  देंगे  ।  इसके

 लिये  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 राज्य  परिवहन  सेवाओं  पर  नए  मार्गों  at  गाड़ियों  के  लिए  प्रतिबन्ध

 4185.  श्री  सी०  जनार्दन :  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  राज्य  परिवहन  सेवायों  के  अन्तर्गत  नये  मार्गों  और  वाहनों  को  लाने  पर  सरकार  ने

 रोक  लगा  दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य
 कया

 हैं
 और

 इसका  क्या  कारण

 केरल  राज्य  सरकार  ने  इस  निर्देश  पर  पुर्नविचार  करने  का  अनुरोध  किया
 कौर
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 ee  es

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एच०  एम०  :  शर  (@)|

 हाई  स्पीड  डीजल  तेल  की  खपत  में  मितव्ययता  करने  के  लिये  नये  मार्गों  पर  बस  परमिट  मौजूदा

 पर  अतिरिक्त  बसों  तथा  नयें  माल  पर  1974-75  वर्ष  बाकी  बचे  भाग  के  लिये  रोक

 लगाने  सहित  राज्य  सरकारों  को  अनेक  उपाय  सुझाये  गये  ।

 तथा  प्रस्तावित  प्रतिबन्धों  के  विरुद्ध  कुछ  राज्य  सरकारों  तथा  wae  परिवहन  संघों

 इत्यादिं  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  ।  तदनुसार  सरकार  द्वारा  स्थिति  पर  पुनः  विचार  किया  गया
 और

 उक्त

 अनुदेशों  में  संशोधन  किया  जा  रहा

 दिल्लो  परिवहन  निगम  के  मार्ग  स०  320  पर  चलने  बालों  बसों  में  श्रत्यविक  भीड़भाड़  होना

 4187. श्री  भोला  मांझी  :  क्या  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन  निगम
 के  मार्ग  स०  320

 पर  सचिवालय  से  शहादरा  के  बीच  चलने  वाली  बसों  में  अत्यधिक  भीड़भाड़  रहती

 क्या  सचिवालय  से  सुबह  7  बजकर  10  मिनट  पर  चलने  वाली  पहली  बस  को  WAT  हाल

 में  रह  कर  दिया  गया  है  पहली  बस  अब  7  बजकर  45  मिनट  पर  चलती

 कया  समय  के  इस  परिवर्तन  से  शाहदरा  जाने  वाले  अध्यापकों  को  काफी  असुविधा  हो  गई  है

 वें  ठीक  समय  पर  प्रपने  स्कूल  नहीं  पहुंच  पाते

 कया  रात  की  ड्यूटी  देकर  वाले  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  कर्मचारियों  को  भी  इससे

 हो  गई  कौर

 यदि  तो  क्या  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  का  विचार  पह
 ली सा  च a  a  फिर से  7  बजकर  10

 मिनट  पर  चलाने  का  है  ?

 नौवहन  ate  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  fi त्र ६  जप्य ॥  क ह  व्यस्ततम  समय  में

 इन  मार्गों  पर  चल  रही  बसों  में  कुछ  भीड़भाड़  हो  जाती  है  ।

 तथा  (=)  यातायात  की  अ्तुपलब्धता  कारण  320  के  मार्ग  पर  7.10  बजे

 लगने  वाले  फेरे  को  रद  कर  दिया  गया  है
 ।

 परन्तु  भ्रध्यापकों  को  काल  के  फेरे  की  मांग  को  पूरा

 करने  के  लिये  एक  फेरा  6.45  पर  लगाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 टेलीफोन  एक्सचेंज  के  कार्यालय  या  कर्मचारियों  से  कोई  ऐसी  शिकायत  प्राप्त  नहीं हुई
 है  ।

 Languages  for  Imparting  Training  to  Indian  Army

 4188.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state:

 (a)  the  languages  used  in  imparting  training  to  Indian  army  and  whether  some

 publications  have  been  brought  out  for  this  purpose;  and

 (b)  if  so,  the  particulars  thereof?
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 The  Minister  of  Defence  (Sh  Swaran  Singh):  (a  nd  (b)  Training  is  imparted  in

 mphilets  Inublic Indian  Army  both  in  Hindi and  Engli  sh.  A  total  of  502  pa  4  [1  है  है  प्  pudi  ध  ations  have  been

 brought  out  for  the  purpose.  Out  of  these,  386  publications  are  in  English  and  116  are  in

 Hindi

 मध्य  प्रदेश  में  बनाने  का  ada

 4189.  श्री  गंगा चरण  दीक्षित  :
 क्या  इस्पात  ate  खान  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  के  दौरान  बस्तर  जिला  में  | है द व कब पल  बनाने

 के  संयंत्र  को  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  उप मंत्रों  सुखदेव  :  बैलाडिला  लोह  खनिज  के  चूरे

 से  बनाने  का  एक  कारखाना  लगाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  परन् तू इस हड इस  योजना

 की  पंचवीं  योजना  के  मसौदे  में  शामिल  नहीं  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  श्रौषघ  कलकत्ता  को  औषधियों  के  परीक्षण  हेत  प्राप्त  नमने

 4190.  श्री  डॉ०  पी०  जडेजा :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार
 नियोजन

 मंत्री  ae  बताने की  कृपा

 करेंगे

 केन्द्रीय  औषध  कलकत्ता  को  वर्ष  1973  के  दौरान  परीक्षण  ध क  भ्रांतियों

 के  कितने  नमूने  प्राप्त  हुए  हैं

 झोपड़ियों  के  कितने  नमने  घटिया  घोषित  किये  गये

 घटिया  झ्रौषधियां  बनाने  के  लिये  श्रेषऋ  निर्माताओं  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप संती  ए०  Fo  एम०  इसहाक )

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 बिजली  संकट  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  में  श्रमिकों  को  जबरन  wet  दिया  जाना

 4191.  श्री  नूरुल  हुडा  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गंभीर  विद्युत  संकट  द्वारा  उद्योगों  के  प्रभावित  होने  की  वजह  से  उत्तर  प्रदेश  में

 हजारों  श्रमिकों  को  जबरन  छुट्टी  दें  दी  गई  है

 क्या  जिन  श्रमिकों  और  कर्मचारियों  को  जबरन  छुटटी  दी  गई  है  उन्हें  कानूनों  के  अधीन

 स्वीकृत  जबरन  छुट्टी  मालिकों  द्वारा  नहीं  दिया  जा  रहा  atk

 यदि  तो  श्रमिक-नियमों  ak  विनियमों  का  पालन  करने  हेत  मालिकों  को  बाध्य  करने

 के  लिये  सरकार  क्या  ara  कर  रही

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द

 pall

 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  द्वारा  उपलब्ध

 कराई  गई  जो  कि  श्रौद्योगिक विवाद  अधि विनियम
 मे

 ल  दस  ame  म  कारें  were  &
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 बबन नाता  ee  ee  ——  ne

 उत्तर  प्रदेश  में  जनवरी  से  अ्रगस्त  31,  1974  के  दौरान  विभिन्न  अवधियों  में  बिजली  की  कटौती  के

 कारण  जबरी  छुट्टी  पर  भेजें  गये  श्रमिकों  की  प्रतिवेदन  संख्या  94,787  थी
 ।

 जबकि  सितम्बर

 1974  के  दौरान  सम्पूर्ण  राज्य  में  जबरी  छुट्टी  पर  भेजें  गये  श्रमिकों  की  संख्या  के  संबंध  में

 राज्य  सरकार  के  पास  सूचना  al  उपलब्ध  नहीं  कानपुर  में  सितम्बर  शर  1974 के

 दौरान  विभिन्‍न  अवधियों  में  जबरी  छुट्टी  पर  भेजे  गये  श्रमिकों  की  जैसा  fe  राज्य  सरकार  ने

 सूचित  की  11,134  11,599

 ae  संदर्भ  उत्तरी  भारत  के  नियोजकों  की  एसोसिएशन  के

 निदेश  ate  जिसके  बाद  यह  बताया  गया  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  कूछ  कपड़ा  मिलों  के  प्राधिकारियों

 ने  यथावत  उत्तर  प्रदेश  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  oat  जबरी  छुटी  मुआवजा देने  का  निर्णय

 किया  जो  oer  बातों  के  साथ-साथ  यह  व्यवस्था  करता  है  कि  प्रथम  45  दिनों  की  समाप्ति  के  बाद

 जबरी  छुट्टी  संबंधी  मुझावजा  देय  होगा  यदि  जबरी  छुट्टी  में  पहले  45  दिनों  के  बाद  एक  सप्ताह  या

 उससे  अधिक  दिनों
 की

 लगातार  श्रेणियां  सम्मिलित  हैं  ।  श्रम  मंत्रालय  के  पास  कानून  के  अधीन
 देय

 मुआवजे के  भुगतान  न॑  किये  जाने  के  संबंध  में  कोई  सूचना  नहीं  इस  संबंध  में  विशिष्ट

 यदि  कोई  राज्य  औद्योगिक  संबंध  तंत्र  के  ध्यान  में  लाईं  जा  सकती

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  सहा प्रबन्धक  को  श्रीनगर  कल्याण  एसोसिएशन  से  ज्ञापन

 4192.  श्री  राम  वेव  सिंह  क्या  नौवहन  शर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  23  1974  को  ब्लीनंगर  कल्याण  एसोसिएशन  का  एक

 प्रतिनिधि  मंडल  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  महाप्रबंधक  से  मिला  था  ak  उन्हें  एक  दिया

 यदि  तो  विज्ञापन  की  विषयवस्तु  क्या  शौर

 क्या  महाप्रबंधक  ने  ज्ञापन  की  मांग  के  अनुसार  एक  सप्ताह  में  बस  सेवा  उपलब्ध  कराने

 का  आश्वासन  दिया  शर  यदि  तो  इस  मामले  मेरे  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 नौवहन  गौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  :

 ज्ञापन  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं

 (1)  dam  बस  स्टैण्ड  बूथ  पर  टेलीफोन  की  व्यवस्था

 (2)  9  बजे  तथा  9.30  बजे  त्लीनगर  से  पटेल  नगर  तथा  शंकर  रोड  होकर  केन्द्रीय

 सचिवालय  तक  ate  at  5.15  बजे  तथा  5.45  बजे  मार्ग  संख्या  59  पर

 दो  विशेष  फेरों  का  परिचालन i

 (3)  माने  संख्या  301
 पर  dam  के  अन्तर  में  वृद्धि  करना  ।

 (4)  मार्ग  संख्या  soat  पर  सेवाओं  के  परिचालन  का  सुधार  ।

 इस  द्वारा  कोई  ऐसा  आश्वासन  नहीं  दिया  परन्तु  ग्र ति रिक्त  बसों  के  उपलब्ध

 होने  पर  नगर  के  लिये  समस्त  झ्राश्वासनों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  का  न्लीनगर  को

 कौर  dam  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव

 टेलीफोन  अधिकरण  इस  समय  कोई  नई  टेलीफोन  लाइन  नहीं  दे  रहा
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 hail  1896
 )

 खेतड़ी  तांबा  परियोजना  में  तांबे  का  उत्पादन

 4193.  श्री  एस०  एन०  fag  क्या  इस्पात ate  ख़ान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  का  प्रस्तावक  संयंत्र  तैयार  है  we  यदि  तो  संयंत्र  से

 aia  के  उत्पादन  के  लिये  कौनसी  तिथि  निर्धारित की  गई

 क्या  श्राटोकम्पू  द्वारा  प्रतिनियुक्ति  फिनलैण्ड  के  दो  तकनीकी  जिन्होंने  खेतड़ी  तांबा

 परियोजना  में  दमक  भट्टी  बनाई  है  वापस  भेज  दिये  गये  gk

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  श्रद्वा वक  संयंत्र  के  चालू  होने  पर  इसके  क्या  संभावित

 प्रभाव  होंगे
 ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  खेतड़ी  तांबा  परियोजना का

 प्रस्तावक  संयंत्र  1974  में  चालू  हुआ  था  एनोड  तांबें  का  उत्पादन  पहले ही  शुरू  हो  चुका  है  |

 ae  खेतड़ी  स्थित  प्रश्वाचक  को  चालू  करने  के  लिये  फिनलैण्ड  के  मसला  श्राटोकम्पू

 ने  पांच  इंजीनियर  झ्र ौर  तकनीशियन भेजे  थे  ।  उनमें  से  एक  इंजीनियर  का  काम  कौर  चाल-चलन

 संतोषजनक  नहीं  पाया  गया  कौर  मैसर्स  श्राटोकम्पू  से  उसे  बदलने  के  लिये  कहा  गया  था  ।

 प्रोटोकॉल  ने  26  अक्टूबर  को  दूसरा  इंजीनियर  भेजा  तथा  सम्बद्ध  इंजीनियर  को  6  1974

 को  परियोजना  से  मुक्त  कर  दिया  गया  ।  चूंकि  यह  एक  इंजीनियर  की  जगह  को  बदलने  का

 मामला  इस  लिये  संयंत्र  को  चालू  करने  में  इसके  प्रभाव  का  सवाल  नहीं  उठता  ।

 बंगाल  को  खाड़ी  में  तेल  को  खोज  के  बारे  में  बंगलादेश  से  विरोध

 4194.  श्री  वीरभद्र सिह  :  vat  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  सरकार  ने  बंगलादेश  से  बंगाल  की  खाड़ी  के  उन  तटदूर  क्षेत्रों  के  बारे  में  कोई

 विरोध  किया  है  जो  ढाका  ने  तेल  की  खोज  के  लिये  पश्चिम  की  एक  फर्म  को  2  दिये  ak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  झर  इस  संबंध  में  बंगलादेश  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्रालय में  राज्य  fat  विपिनपाल  शर  :  जी  नहीं  ।  दोनों  सरकारें

 पहने  ही  इस  पर  सहमत  हो  गई  हैं  कि  दोनों  देशों  के  बीच  समुद्री  सीमा  ok  खोज  लगाने  का  प्रश्न

 वापसी  बातचीत  से  तय  किये  जाने  चाहियें
 ।

 दोनों  देशों  के  बीच  तकनीकी  स्तर  पर  बातचीत  शुरू  हो

 गई

 राज्यों  में  नियुक्त  केन्द्रीय  सरकारी  अधिकारियों  के  पुल/ पत्रियों  के  लिए  मेडिकल  सीटें

 4195. श्री  एस०  Sto  सोन सुन्दरम्
 :

 क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  अंडमान  में  नियुक्त  घाघ  प्रदेश  मूलक  केन्द्रीय  सरकारी  अघिकारियों  के  पुत्र/पुत्रियों

 को  मेडिकल  सीटों  के  लिये  न  तो  म्रंडमान  कोटे  में  ar
 न

 ही  प्रसन्न  प्रदेश  कोटे  में  कोई  प्राथमिकता

 दी  जाती  है  क्योंकि  किसी  भी  स्थान  पर  ये  भ्रमणकारी  निरन्तर  चार  तक  नहीं  ठहरे  ak
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 Ens  a  गाला

 यदि  तो  क्या  सरकार  नियमों  में  संशोधन  करने  पर  विचार  करेगी  ताकि

 नागरिक  होने  वाले  केन्द्रीय  सरकारी  अ्रधिकारियों  के  पुत्र/पुत्तियों  को  उनकी  नियुक्ति  के  वर्तमान  स्थान

 झ्रथवा  उनके  मूल  राज्य  अथवा  केन्द्रीय  सरकारी  विश्वविद्यालयों
 में  मेडिकल  सीटें  प्राप्त  करने

 के  लिये  पर्याप्त  अवसर  मिल  सकें  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  ए०  के०  एम०

 अण्डमान में  नियुक्त  केन्द्रीय /  राज्य  सरकारी  कर्मचारियों  जिनमें  are  प्रदेश  से  आये  कर्मचारी
 भी  शामिल

 के  लड़कियों  के  मामलों पर  भ्रण्डटमान  att  निकोबार  प्रशासन  भारत  सरकार  की  ग्रा रक्षित

 मेडिकल  सीटों  के  विरुद्ध  सीटें  देने  के  लिये  विचार  करता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता |

 छात्रों  हारा  दिल्लो  परिवार  निगम  की  बसों  का  अपहरण

 4196.  को  विश्वनाथ  क्या  नौवहन  कौर

 किः

 क्या  पर्याप्त  बस  सेवा  के  विरोधस्वरूप  कालिज  के  oral  द्वारा  डी०  टी०  सी० की  बसों

 का  अपहरण  निर्वाधरूप से  जारी

 यदि  तो  गत  1-1/2  वर्ष  में  दल्ली  परिवहन  निगम  की  कितनी  बसों  का  अपहरण

 किया  गया  कौर  इससे  यदि  कोई  हानि  हुई  तो  कितनी  हानि

 छात्रों  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  वर्तमान  बस  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  के  लियें

 क्या  कदम  उठाए  गये

 क्या  wert  कठिनाइयां  दूर  करने  के  लिये  कोई  दिल्ली  परिवहन  निगम  छात्र  समिति

 बनाई  गई  है  भ्रौर  यदि  तो  कब  कौर  यह  कसा  कार्य  कर  रही

 नौवहन  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  :

 1973 से  1974  तक  की  झवघधि  में  oral  ने  198  बसों  का  शझ्रपहरण

 किया  ।  बसों  के  क्षति  पहुंचने  इरादी  से  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  हुए  घाटे  को  झांकने  का

 कार्य  अभी  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।

 छात्रों  के  लिये  बहुत  विशेष  बस  ७०५, ७०८, कर  लगाने  के  अतिरिक्त  कुछ  नई  नियमित  सेवाएं  भी

 चालू  की  गई  हैं  ।  ये  हैं--सुगम सेवा  210,  केन्द्रीय  सचिवालय  से  मोरिस  नगर  होते  हुए  शक्ति  नगर

 सुगम  सेवा  430  गोविन्दपुरी  से  कालकाजी  कालेज  के  समीप  से  केन्द्रीय  सचिवालय  तक  तथा  एक  तीब्र

 सुगम  सेवा  नगर  से  मोरिस  नगर  जो  पश्चिम  दिल्‍ली  को  कालेज  कैम्पस  से  जोड़ती  है  ।

 611  जैसी  कई  पोषक  जो  धौला  कुंदरा  से  सुजान  fas  पार्क  तक  चलती  हैं  धौला  ga  कालेज

 को  मुद्रिका  सेवा  से  जोड़ती  भी  शुरू  की  गई  हैं  ।

 परिवहन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  के  लिये  छात्रों  की  ताजा  मांगों  पर  एक  शिखर  समिति

 विचार  करती  है  जिसमें  ora  कल्याण  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  अतिरिक्त जिला  मजिस्ट्रेट

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  छात्र  संघ  के  प्रतिनिधि  तथा  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  अधिकारी  सदस्य  हैं  ।
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 भावा  We  पय  जब  पेदा  हो  बर  दिवार  करने  के  लिय  छात्र  पिसो

 विश्वविद्यालय  के  शझ्रधिष्ठाता  द्वारा  बैठकें  भी  बुलाई  जाती  इसके  भ्र लावा  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के

 कई  भ्रमणकारी  श्रपने-प्रपने  अधिकार  क्षेत्र  में  पड़ने  वाले  कालेजों  के  म्रघिकररियों  के  साथ  सम्पर्क  रखने

 के  लिये  नियुक्त  किये  गये  ताकि  परिवहन  सुविचारों  के  मामले  में  छात्रों  की  मांगों  तथा

 आवेदनों  पर  तुरन्त  ध्यान  दिया  जा  सके  ।

 Manufacture  of  Adulterated  Ghee

 4197.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family

 Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  adulteration  in  Vanaspati

 ghee  and  the  number  of  manufacturers  whose  premises  were  raided  from  March,  1974  to

 October,  1974;

 (b)  whether  Rajpura  Vanaspati  ghee  factory,  Punjab  State  was  also  raided;  and

 (c)  if  so,  the  action  taken  in  this  regard?

 The  Deputy  Ministry  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.K.M

 Ishaque):  (a)  to  (0).  "The  requisite  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the

 Table  of  the  Sabha.

 भारत  अर्थ  मूवर्स  लिमिटेड  द्वारा  बंगलादेश  को  रेल  डिब्बों  को  सप्लाई

 4198. श्री  राजदेव  fag:  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  बंगला  देश  ने  भारत  we  ह... ८  लिमिटेड  को  4  करोड़  रुपये  लागत  पर  50  रेल

 डिब्बों की  सप्लाई  1975  से  पहले  करने  के  लिये  श्राडेर  दिया

 भारत  अर्थ  मूवी  लिमिटेड  ने  रेल  डिब्बों  के  निर्माण  संबंधी  व्यवसाय  को  कब  से  करना

 आरम्भ  किया  श्र

 क्या  भारत  wa  मूवर्स  लिमिटेड  के  लिये  aaa  wea  उत्पादों  के  लियें  निर्यात  बाजार  में

 प्रवेश  का  यह  पहला  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री ,  राम  निवास
 :  भारत अर्थ  मूवर्स

 लिमिटेड  ने  बंगलादेश  सरकार  से  50  रेल  डिब्बों  उनके  पुर्जों  के  निर्माण  ak  सप्लाई  का  एक

 बार्डर  प्राप्त  किया  इस
 दवाडा

 का  कुल  मूल्य
 4.  45

 करोड़  रुपये  इन  रेल  डिब्बों  और  पुर्जों  को

 मार्च  1975  तक  सप्लाई  किया  जाना  है  |

 रेल  डिब्बे
 1947

 से  बनाये  जा  रहें  हैं  जबकि  यह
 फैक्टरी  उस  समय  हिन्दुस्तान

 एयरक्राफ्ट  लिमिटेड  बंगलौर  का  एक  भाग  था  ।  यह  फैक्टरी  पहली  1965  से  भारत

 wa  qad  लिमिटेड  को  हस्तांतरित  कर  दी  गई  थी
 ।

 रेल  डिब्बों  के  लिये  भारत  wt  मूवर्स  लिमिटेड
 का

 यह  पहला  निर्यात  mex  है  ।  परन्तु

 mg  कम्पनी
 1969-70

 से  we  मूविंग  उपस्कर
 का  निर्यात करती  रही  है
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 कर्नाटक  राज्य  के  दक्षिण  कनारा  जिले  से  बाक्साइट

 4199. श्री  पी०  कार  भिनाय oe  क्या
 इस्पात  गौर  खान

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  कर्नाटक  राज्य  के  दक्षिण  कनारा  जिले  में  बड़ी  मात्ना  में  बाक्साइट  अयस्क  उपलब्ध  हैं  ;

 क्या  इस  जिले  में  एक  एल्यूमीनियम  संयंत्र  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला

 at

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  wie  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  कर्नाटक  सरकार  के  भूतत्व

 तथा  खनन  विभाग  द्वारा  कर्नाटक  के  दक्षिणी  कनारा  जिले  में  किये  गये  cade  परिणामस्वरूप

 पांडु बेर  मुदुगत्ता  डडा हरा  तथा  गुप्पीपाड़ा  पठार  में  बाक्साइट  के  82.  60  लाख  टन

 भंडारों  का  अनुमान  लगाया  गया  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  ने  हाल  में  ही  उक्त  जिले  के  कुडारका

 तथा  कालामंडूकार पठार  में  5.  00  लाख  टन  बाक्साइट  के  भंडार  होने  का  अनुमान  लगाया  है  ।
 जबकि

 अधिकांश  अन्य  पठारों  में  बाक्साइट  के  लिये  किये  गये  अध्ययनों  के  उत्साहजनक  परिणाम  नहीं  रहे  हैं  ।

 भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  के  1974-75  के  चालू  क्षेत्रागत  कार्यक्रम  में  बड़े  पैमाने  पर

 सुरंगें  बनाने  तथा  नमूने  एकत्न  करने  जैसे  व्यापक  अध्ययन  निडेडी  तथा  कुडारका  पठार  के  कुछ  भागों  में

 जारी  रखने  का  प्रस्ताव

 तथा  दक्षिणा  कनारा  में  एल्यूमीनियम  संयंत्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  जिले  में  5»  कार्य  अभी  भी
 चल  है  कौर  इस  काम  के  पूरा  हो  जाने  पर  ही  बाक्साइट

 निक्षेपों  की  वाणिज्यिक  के  बारे  में  कोई  विचार  व्यक्त  किया  जा  सकता  है  |  टर्न  तक  खोजे  गए
 ~

 मुख्य  निक्षेप  भ्  तालुक  के  पांड्वेर  में  इस  निक्षेप  से  लिये  गये  नमूनों  किये  गये

 परिष्करण-परीक्षण  के  परिणाम  उत्साहवर्धक  नहीं  रहें  हैं  ।

 Trips  Cancelled  by  D.T.C.  on  Inter-State  Routes

 4200.  Shri  B.S.  Chowhan:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be  pleased
 to  state:

 (a)  the  number  of  trips  cancelled  by  the  Dethi  Transport  Corporation  each  month

 during  the  last  six  months  on  Ghaziabad,  Faridabad  and  other  short  inter-State  routes;

 (b)  the  average  daily  number  of  commuters  inconvenienced  as  a  result  thereof  ;
 and

 (c)  the  interim  and  permanent  steps  taken  or  proposed  to  be  taken  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport  (Shri  H.M.  Trivedi)  :

 (a)  to(c)  The  Delhi  Transport  Corporation  did  not  cancel  any  of  its  bus  services  operating

 However,  the  scheduled  numter to  Ghaziabad,  Faridabad  etc.  during  the  last  six  months.

 of  trips  on  the  inter-State  routes  involved  could  not  be  operated  during  relevant  period.
 The  percentage  of  missed  trips  was  higher  in  the  earlier  months  (i.e.  June  &  July,  1974),
 but  it  has  been  progressively  coming  down.  The  missing  of  trips  is  Jargely  attributable
 to  the  inadequate  faicilities  available  with  the  Corporation  for  repair  and  maintenance

 of  its  vehicles.  To  remedy  the  situation,  the  number  of  the  maintenance  pcints  has  been
 increased  by  constructing  additional  depots  and  making  improvements  in  the  existing  depots.
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 During  the  current  financial  year,  the  Corporation  has  been  able  to  commission  six  new

 depots.  It  proposes  to  construct  additional  depots  in  order  to  further  strengthen  the  ar-

 rangements  for  maintenance  of  vehicles  so  that  it  may  be  possible  to  outshed  a  larger  number

 of  vehicles  than  at  present.

 रकत  बैंकों  में  रकत  को  कमी

 4201.  श्री  दिनेश  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में  सरकारी  रकत  बैंकों को  रकत  की

 mates  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा

 क्या  इसका  कारण  सरकारी  अस्पतालों  द्वारा  wa  दाताओं  को  कम  धनराशि  का  दिया

 जाना  तथा  विदेशों  को  रक्त  निर्यात  करने  वाले  गैर-सरकारी  wa  बैंकों  रा  अधिक  धनराशि  दिया

 जाना

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 सरकार  देश  में  गर-सरकारी  रकत  बैंकों  पर  रोक  लगायेगी  ak  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप-मंत्रों  To  के ०  म०  :

 ब्लड  बैंकों  में  aaa  पर  रकत  की  कमी  है  ।  तथापि  अधिकांश  ऐसे  मामलों  में  जिनमें  रोगी  को  जीवन

 रक्षा  के  लिये  खून  देना  जरूरी  Te  सरकारी  अस्पताल  खून  दे  देते  हैं  ।  कितने  प्रतिशत  लोगों  को

 खून  नहीं  मिला  ag  संख्या  निकाली  नहीं  गई

 (a) जी  नही ं।

 दा
 (  |  ह  )  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जो  नहीं  ।  wa  तक  खून  संबंधो  ग्रावश्यकताम्ों  को  पूति  के  लिये  कोई  वैकल्पिक  व्यवस्था

 नहीं  की  जाती  तब  तक  प्राइवेट  ब्लड  बैंकों  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 इंडियन  aaa  एण्ड  स्टॉल  कम्पनी  सें  कम  उत्पादन

 4202.  शी  पुरुषोत्तम

 थो  gto  डॉ०  देसाई  :

 श्री  शंकर  दयाल  faz:

 थो  श्रीकिशन

 शो  जता  चरण

 श्री  पो०

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  14  1974  के  ग्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  447  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में  कम  उत्पादन  के  क्या  कारण  हैं  ;
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 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई

 यदि  तो  की  गयी  कार्यवाही  की  मोटी  रूपरेखा  क्या  हैं  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  सुखदेव  :  इसको  के  इस्पात  कारखाने

 में  निर्धारित  क्षमता  की  तुलना  में  कम  उत्पादन  होने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  सरकार  द्वारा

 इस  कारखाने  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने  से  पहने  इस  कारखाने  में  संयंत्र  पौर  उपस्करों  की  हालत

 काफी  खराब  थी  ।  कारखानें  की  ag  हालत  इसलिये  हो  गयी  थी  कि  पुराने  उपस्करों  को  बदलने/उनको

 मरम्मत करने  के  काम  की  वर्षों  तक  उपेक्षा  की  गयी  थी  ak  रख-रखाव  के  काम  पर  उचित

 ध्यान  नहीं  दिया  गया  था  ।

 शर  अधिग्रहण  के  पश्चात्‌  इस  संयंत्र  को  पुनः  ठीक  हालत  में  लाने  के  लिये  एक

 व्यापक  योजना  बनाई  गई  थी  ।  इस  योजना  को  43  करोड़  रुपये  की  भ्र नुमा नित  लागत
 से

 कार्यान्वित

 किया  जा  रहा  है  ।  है  यह  योजना  1976-77  तक  पूरी  हो  जायेगी  शर  इसके  पूरा  हो  जाने  से

 कारखाने  का  उत्पादन  बढ़कर  निर्धारित  क्षमता  तक  पहुंच  जायेगा  |

 मर करो  ट्रैवल्स  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  कर्मचारियों  को  छंटनों

 4203.
 को  समर  मुखर्जी

 :
 क्या  श्रम  dat  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उनका  ध्यान  कलकत्ता  में  मरकरी  ट्रेवल्स  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  25  स्थायी

 चोरियों  की  छंटनी  किये  जाने  की  are  दिलाया  गया

 यदि  तो  कर्मचारियों  की  बहाली  करने  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 शम  मंत्रालय में  उपमंत्री  बाल  गोविन्द :

 यह  मामला  अनिवार्य  रूप  से  राज्य  कार्य  क्षेत्र  में  भ्राता  है  ah  इसे  पश्चिम  बंगाल  की

 सरकार  के  ध्यान  में  ला  fear  गया

 पोलियो  के  विरुद्ध  राष्ट्रव्यापी  कार्यक्रम

 4204.  श्री  सरोज  मुखर्जी :
 कया  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  बच्चों  को  पोलियो  से  बचाने  कौर  इस  रोग  से  संबंधित  करने  योग्यਂ  तथा  करने

 योग्यਂ  बातों  से  पिता  को
 _

 कराने  का  कोई  राष्ट्रव्यापी  कार्यक्रम

 यदि  उसकी  रूपरेखा  क्या
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 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  (at  Yo  के०  एम०  :

 नहीं  ।  पोलियो  से  बच्चों  को  प्रतिरक्षण  प्रदान  करने  के  लिये  कोई  राष्ट्रव्यापी  कार्यक्रम  नहीं  फिर

 भी  विभिन्‍न  स्तरों  पर  स्वास्थ्य  संगठनों  के  माध्यम  से  प्रतिरक्षण  के  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  पहलू  पर

 हो  रहा

 यह  प्रश्न नहीं  उठता  ।

 Setting  up  Medical  College  and  Hospital  In  Trans-Yamuna  Area  of  Delhi

 4205.  Shri  Ishwar  Chaudhry :  Will  the  Minister  of ह  rea.  Ith  and  Family  Planning  be

 pleased  to  state

 (a)  the  trans-Yamuna  population  of  Delhi

 (b)  when  a  decision  in  regard  to  setting  up  a  medical  college  and  a  hospital  for  pro-

 viding  medical  facilities  to  those  people  was  taken

 (c)  the  action  since  taken  and  proposed  to  be  taken  in  this  regard;  and

 (d)  the  time  by  which  a  medical  college  and  a  major  hospital  are  likely  to  start  function-

 Ing  there?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.K.M

 Ishaque)  :  (a)  The  trans-Yamuna  population  of  Delhi  is  4,65,323,  as  per  1971  census

 (b)  The  decision  to  open  a  Medical  College  based  on  a  hospital  to  be  established  at

 Shahdara  was  taken  in  July,  1971

 (c)  &  (d)  The  question  of  starting  the  Medical  College  at  Shahdara  is  linked  up  with

 the  establishment  of  a  hospital  at  Shahdara  by  the  Delhi  Administration.  In  the  meantime

 the  College  has  started  functioning  in  the  campus  of  the  University  of  Delhi  since  October.

 1971  It  is  likely  to  take  quite  some  time  before  a  medical  college  and  a  major  hospital

 start  functioning  at  Shahdara

 Allotment  of  land  to  dependents  of  Military  Personnel  killed  in  war

 4206.  Shri  Madhavrao  Scindia  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  the  state-wise  number  of  such  dependents  of  the  military  personnel  killed  in

 action  as  had  been  considered  eligible  for  allotment  of  land;

 (b)  the  number  among  those  who  have  not  been  given  possession  of  land  so  far  ;

 and

 (c)  the  action  being  taken  for  speedy  disposal  of  their  cases;  and

 (d)  the  reasons  for  not  disposing  of  those  cases  so  far?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  J.B.  Patnaik):  (a)  to  (d)  Allot-

 ment  of  land  to  dependents  of  servicemen  killed  in  action  is  done  by  the  concerned  State

 Governments  who  have  been  requested  to  accord  priority  to  this  matter

 Since  the  actual  allotment  of  the  land in  these  cases  in  accordance  with  the  provisions
 contained in  the  general  orders  issued  by  the  State  Governments  concerned  is  done  by
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 officers  at  the  District  and  lower  levels,  the  enormous  time  and  effort  involved  in  collecting

 the  information  sought  which  relates  to  all  the  past  actions  of  the  three  Services  will  not  be

 commensurate  with  the  results  likely  to  be  achieved.

 गुजरात  में  कृष्ण  कुमार  काटन  मिल्स  मालवा  के  क्यारियों  को  मजदूरो  का  भुगतान

 4207.  श्री  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  गुजरात  राज्य  कृष्ण  कुमार  काटन  मिल्स  मालवा

 के  कर्मचारियों  को  काफी  समय  से  मजूरी  नहीं  दी  गई

 यदि  तो  इसके  कारण  और

 सरकार  का  विचार  इस  विवाद  को  हल  करने  तथा  कम्पनियों  को  उनकी  मज़दूरी  तथा

 aq  देय  राशि  दिलाने  के  लिए  क्या  कायवाही  करने  का  है  ?

 am  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  बालगोविन्द  से  राज्य  सरकार  जिन्हें

 कि  इस  मामले  के  बारे  में  लिखा  गया  यह  सुचित  किया  है  कि  मिल  16-2-1971 को  बन्द  कर

 दी  गई  थी  तथा  यह  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  भूगतान  नहीं  कर  सकी  कौर  यह  कि  चूंकि  श्रमिक

 यूनियन  भ्र्यात ै  मज़दूर  महाजन  संघ  च्  ने  मज़दूरी  भुगतान  मुन्ना  के  समक्ष  मज़दूरी

 के  भुगतान  के  लिए  एक  श्रावित-पत्न  दायर  किया  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  की

 जानी  wafers नहीं  है  ।

 भारतीय  नौवहन  निगम  दारा  नई  नौवहन  सेवाएं  प्रारम्भ  करना

 4208.  बन मॉलों  पटनायक :  क्या  नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  नौवहन  निगम  की  चार  नई  नौवहन  सेवायें  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  किन-किन  देशों  के  बीच  उक्त  सेवायें  प्रारम्भ  करने  का  प्रस्ताव  श्रौर

 इनकी  क्या  सम्भावनायें हैं  ?

 नौवहन  अर  परिवहन  संचालन  में  राज्य  dat  एच०  एस०  हां  ।

 (1)  कलकत्ता  मद्रास  से  मनीला  ate  बैंकाक  को  नियमित  सेवा

 (2)  प्रधान  तीब्र  जहाज़ों  सहित  wafer  कनाडा  के  प्रशान्त  तट  श्र

 बम्बई  के  बीच  सेवा  ।

 (3)  कलकत्ता  सौर  मद्रास  से  भ्र मे रिका  अन्ध महासागर  तट  पत्तन  जिसमें  बम्बई  भी

 प्राता  है  को  जोड़ने  वाली  जहाजी  सेवा  का  विस्तार  |

 (4)  मौजूदा  जहाज़ी  सेवा  से  मद्रास  ate  कोचीन  निर्यात  माल  की  बढ़ी  हुई  सेवा  ।

 अतिरिक्त  सेवा  जो  वर्तमान  सेवाओं  का  केवल  विस्तार  मात्र  है  का  भारत  के

 निर्यात  के  संवर्धन  और  व्यापार की  मांग  को  पूरा  करने  से  है  ।
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 Inclusion  of  road  from  Dewali  to  Kota  as  a  highway

 4209.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  W  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be  pleased

 to  state

 (a)  whether  the  road  from  Dewali  to  Kota  in  Rajasthan,  a  part  of  Delhi-Bombay

 road,  is  proposed  to  be  included  in  the  highway;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Minister  of  state  in  the  Ministry  of
 Shipping

 &  Transport  (Shri  H.M.  Trivedi):

 (a)  No  final  decision  about  the  new  additions  to  be  made  to  the  existing  National

 Highway  system  during  ‘the  5th  Plan  period  has  yet  been  taken  It  is  therefore  not  possible
 to  indicate  at  this  stage,  the  position  about  any  road  or  roads  which  might  be  taken  over

 as  a  Nationat  Highway  during  th?  current  Plan  period

 (b).  Does  not  arise

 गजरात  में  cela  परियों  जता

 4210.  श्री  मघ  दण्डवत  :  क्या  इस्पात  झर  खान  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  में  ईरान  की  वित्तीय  सहायता  से  स्थापित  की  जा  रही  प्रस्तावित

 मिलियन  परियोजना  भारत  द्वारा  ईरान  को  किये  जाने  वाले  निर्यात  की  मांग  को  पुरा  नहीं  किया
 जा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ईरान  की  वित्तीय  सहायता  का  उपयोग  महाराष्ट्र  की  नीलगिरी

 भ्रल्यूमीनियम  परियोजना  को  पुरा  करने  के  लिये  करेगी  जिसका  इन्फ्रास्ट्रक्चर  पहले  ही  स्थापित  किया

 चका  =  ?

 इस्पात  कौर  खत्म  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :
 गुजरात  में  स्थापित  किया

 जाने  वाला  प्रस्तावित  एल्युमिना  aaa  ईरान  की  विशिष्ट  झावश्यकताश्रों  की  पति  करेगा  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सहायक  उद्योगों  को  स्थापना

 4211.  श्री  नारायण चन्द  क्या  रक्षा  मंत्री  सहायक  उद्योगों की  स्थापना  के  बारे  में

 9  मई  1974  के  श्रताशंकित  प्रश्न  संख्या  9793  के क  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  को  इस  बीच  क्रियान्वित  कर  दिया  गया  ौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  किस  तारीख  तक  निर्णय  किया  जायेगा
 ?

 भा  पराजय  में  राज्य  मंत्रों  (art  राम  निवास  :  जी  हां श्री मन ।

 इस  योजना  को  लागू  कर  दिया  गया
 गर  war  उत्पादन  मंत्री  को  seem  में  एक  ce  शक

 वाली  केन्द्रीय  समिति  योजन  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  समय-समय  पर  समीक्षा  करती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठतਂ
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 Bringing  Ayurveda  and  Allopathy  at  Par

 4212.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family ]  प्राधा ए  be  pleased.

 to  state:

 (a)  whether  Government  have  brought  Ayurveda  at  par  with  Allopathy  by  setting  up

 the  Central  Council  of  Indian  Medicine;

 (b)  whether  this  recognition  is  not  being  put  into  practice  and  the  Planning  Commis-

 sion  has  been  laying  stress  on  allopathic  system;  and

 (८)  if  so,  the  steps  Government  are  taking  in  this  direction?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planing  (Shri  A.K.M.

 Ishaque):  (a)  to  (c)  The  requisite  information  is  being  collected  from  the  States  and  will  be

 furnished  as  soon  as  it  becomes  available.

 ग्रभोक्ताश्रों  को  इस्पात  का  आवंटन

 4213.  श्री  प्रबोध  चन्द्र :

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल

 श्री  के०  मानना

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  प्रयोक्ता  उनके  लिए  किये  गये  इस्पात  के  आवंटन  को  उठाने  में
 या

 तो

 असफल  रहे  हैं  या  उन्होंने  उसे  उठाने  की  wart  कर  रहे  ak

 यदि  तो  प्रस्तावित  उपचारात्मक  उपाय  कौन  से  हैं  ।

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  ७  यह  पता

 चला  है  कि  कुछ  उपभोक्ताओं  ने  जिनको  इस्पात  प्राथमिकता  समिति  द्वारा  आवंटन  किय  गये  माल

 नहीं  उठाया  है  ।  मुख्य  उत्पादक  इस  माल  को  दूसरे  उपभोक्ताओं  को  दे  रहे  हैं
 ।

 भारत  ग्रोवर  नेपाल  के  aa  टूटा  सड़क  सम्पर्क

 4214.  को  भोगेन्द्र  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बरास्ता  हिलाती-जय  नगर-लोहान  लोकाही  बीरपुर  तथा

 वसगंज  उत्तर  प्रदेश  से  बिहार-नेपाल  सीमा  तक  टूटे  सड़क  मार्गों  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  we  क्या

 इस  सीमा-सड़क  में  सभी  टूटे  सम्पर्क ों  को  पूरा  कर  लिया  गया  है  att  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य

 कया  हैं  ?

 क्या  मधुबनी-राजनगर  से  मझला  नदी  के  पिपराघाट  तक  तथा  अमला  नदी  के  दूसरी

 दौर  से--दबाव  वराही-खुराना  ौर  उससे  आगे  तक  पक्की  सड़क  पुरी  कर  ली  गई  हैं  लेकिन  ये  सड़कें

 area  नदी  के  निकट  फिराघाट  पर  पुल  न  होने  के  कारण  सीधी  सेवा  के  लिए  अ्रप्रयुक्त  पड़ी  न्यारा

 यदि  तो  राजनगर  कौर  बाबू  वाली  स्टैण्ड  को  जोड़ने के  लिए  इस  पुल  से  सर्वाधिक

 प्रस्ताव किस  अवस्था  में  हैं  ?
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 ह  sire  वाचन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  से

 भारत  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रूप  में  घोषित  सड़कों  के  लिए  मुख्यतः  जिम्मेदार  ।  राज्यों  में

 ata  राजमार्गों  के  अलावा  सभी  सड़कें  मुख्य  रूप  से  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  है
 ।

 सभी  प्रस्तावित  सड़कें  स्थानीय  सड़कें  हैं  ak  इसलिए  बिहार  सरकार  उनके  विकास  से  सम्बन्धित

 है  उन्होंने  इन  सड़कों  में  से  किसी  को  श्रन्तरज्यीय  या  श्रमिक  महत्व  की  राज्य  सड़कों  या  पांचवीं

 योजना  अवधि  के  दौरान  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पद्धति  की  नई  सड़कों  के  केन्द्रीय  सहायता  कार्यक्रम

 के  oer  ऋण  सहायता  के  लिए  अपने  प्रस्तावों  में  शालिम  नहीं  किया  है
 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 पारादीप  पत्तन  से  जहाज  दवारा  भेजा  गया  लौह  वयस्क

 4215.  श्री  चिन्तामणि  पाणोग्रहो  :
 क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि

 वर्ष  1971-72,  1972-73,  1973-74  तथा  1974-75  में  राज  तक  पारादीप  पत्तन

 से  लौह  wen  की  कितनी  मात्रा  जहाज़  द्वारा  बाहर  भेजी

 पारादीप  पत्तन  द्वारा  अब  तक  कुल  कितनी  छंटनी  सम्बन्धी  हानि  उठाई  गयी  कौर

 इस  हानि  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 (sit  एच ०  एस०  ब्रिटेन )  1971-72 नौवहन  ओर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  dat

 से  1974-75  वर्षों  (30  1974  के  दौरान  पारादीप  पत्तन  से  भेजे  गये  लौह  wa

 की  मात्रा  निम्न  प्रकार  से  थी  ——

 लाख  टनों  में

 1971-72  17  90

 1972-73  18  74

 1973-74  20  30

 1974-75  64

 (30  1974  तक )

 चालू  होने  की  तारीख  से  31  1974  तक  पत्तन  का  कुल  संचित  राजस्व  धाटा

 8.  24  करोड़  रुपये  था  ।

 इस  बाटे  को  रोकने  हेतु  निम्नलिखित  उपाय  कि  गए  हैं  या  किए  जा  रहे  > q

 (1)  पारादीप  पत्तन  स  पत्तन  में  लौहा यस्क  की  लगातार  सप्लाई  को  सुनिध्ततिल  करने  के

 लिए  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  सम्पक  स्थापित  किया  ताकि  वह  अपनी  संयंत्र  क्षमता

 का  पूरा  उपयोग  कर  सके  ।  पांचवीं  योजना  में  40  से  50  लाख  टन  लौहायस्क  की  पत्तन

 क्षमता  के  विरासत  करने  का  बिचार
 >  ।
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 (2)  gar  की  दरो  के  गात  ह  किया जा  रहा  है  ।

 (3)  निर्माणाधीन  सामान्य  माल  घाट  के  चालू  वर्ष  के  wa  तक  पुरा  होने  की  सम्भावना  है

 सामान्य  माल  घाट  के  चाल  होने  के  पत्त  प्रतिवर्ष लगभग  4  से  5  ae

 सामान्य  माल  वह  करने  की  सम्भावना  है  |

 (4)  पत्तन  के  व्यय  को  घटाने  हेतु  यथा  सम्भव  मितव्ययता  के  उपाय
 किए

 गए  हैं
 ।

 संचालक  में  स्थानों  लोगों  को  देय  राशि  तथ  उनके  दावों  का  निपटान

 4210.  श्री  ato  कें ०  क्या  भर्ती  शर  पुनर्वास  मंत्री  मेघालय में  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान
 से  शरणार्थियों  पर  खर्चे  के  बारे  में  1  1974 के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  1358  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 बंगलादेश  से  ्  शरणार्थियों  के  लिए  किये  काय॑  के  सिलसिले  में  मेघालय  में  स्थानीय

 ठेकेदारों  को  देय  राशि  का  भुगतान  करने  तथा  भूमि  कौर  फसलों  को  हुई  क्षति  के  लिए  क्षतिपूर्ति  देने

 स्थानीय लोगों  द्वारा  किये  दावों  का  भुगतान  करने  विलम्ब  करने  के  क्या  कारण  हैं

 wiz

 इन  देय  राशियों  तथा  दावों  का  निपटान  कब  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 पूर्ति  शर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (at  जी०  बैंक टा स्वा सोग °  अपेक्षित

 जानकारी  मेघालय  सरकार  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा  की  मेज़  पर  रख  दी

 जाएगा  |

 समय  प्रदेश  कौर  श्रान्त  प्रदेश  A  इस्पात  के  बढ़ते  हुए  मुल्य

 4217.  थ्रो  बाई०  ईश्वर  राडो  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस्पात  शौर  खान  को  क्षेत्रीय  नियंत्रक  दवारा  जाली  एककों  का  पता  लगाने  झर ਂ

 उनके  स्टाक  को  बाहर  निकालने  के  लिए  आन्ध्र  प्रदेश  mit  मध्य  प्रदेश  में  छापे  मारे  गये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  कौर

 क्या  इन  राज्यों  में  इस्पात  की  बढ़ती  हुई  कीमतों  पर  इनका  कोई  प्रभाव  प  Q =

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  at  1

 1972 से  30  1974  की  waf  में  क्षेत्रीय  लोहा  we  इस्पात  हैदराबाद  में  झपने

 aa  मैं  941
 निरीक्षण  किए

 थे  ।  123
 इकाइयों  को  लोहे

 प्रौढ़
 इस्पात  के  दुरुपयोग  के  सन्देह

 के
 लिए

 mit  ह  जांच  होने  पर्यन्त  लोहे  और  इस्पात  की  सप्लाई  निलम्बित  कर  दी  गई  शौर  15  इकाइयों

 को  लोहा  शौर  इस्पात  1956  की  धारा  के  ्  लोहे  और  इस्पात  की

 सामग्री
 प्राप्त  करने  से  विसर्जित  वर  दिया  गया  ।  14  मामलों  की  जांच  का  कार्य  केन्द्रीय  अन्वेषण

 ब्यूरो  सौंपा  गया  था  शौर  एक  मामला  जांच  के  लिए  gee  प्रदेश  राज्य  पलिस  को  दिया  गया  था  ।

 67
 मामले  सम्बधित  उद्योग  निदेशकों  को  उपयुक्त  कार्रवाई  करने  के  लिए  भेजे  गए  थे  |

 पिछने  कुछ  महीनों  में  इस्पात  की  कई  श्रेणियों  के  खले  बाज़ार  के  मूल्यों में  गिरावट
 as
 @  |
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 लिखित  उत्तर 21  1896

 अवधियों  में  मिलब  के  लिये  qat  बनाये  गये  ब्यक्ति

 * ह 4218.  श्री  जोत  कुमार  साह  कया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 wa  तक  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  औषधियों  में  मिलावट

 करने  के  लिए  बन्दी  बनाया  अर

 इन  बन्दी  बनाये  गये  व्यक्तियों  में  से  कितने  व्यक्तियों  को  न्यायालय  द्वारा  सजा  दी  गई  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  संचालक  में  उपमंत्री  go  के
 एस ०

 >

 और  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ॥

 फेरो  वनाडियम  उड़ीसा

 4219.  श्री  अर्जुन  सेठी :  क्या  इस्पात  अर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  उड़ीसा  के  मयूरभंज  feat  में  फेरो-वनाडियम  प्रोजेक्ट

 स्थापित  करने  के  बारे  में  ऑ्रस्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया

 >  श्र यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  खत्म

 इस  सम्बन्ध  में  चालू  वर्ष  के  लिए  विशिष्ट  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ?

 इस्पात  करो  खान  मंत्रालय  में  उप मंत्रों  (st  सुखदेव  :
 att

 उड़ीसा  में

 स्थापित  की  जाने  वाली  फेरो-वैनेडियम  प्रायोजना  को  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  मसौदे  में  सम्मिलित

 कर  लिया  गया  है  ।  इस  कारखाने  की  प्रस्तावित  वार्षिक  क्षमता  480  टन  फेरो-वैनेडियम  तथा  48,000

 टन  लोहे  की  होगी  ।

 पूंजी  निवेश  के  बारे  में  निर्णय  लेने  के  लिए  स्टील  अथारिटी  साफ  इण्डिया  लि०  उड़ीसा

 औद्योगिक  विकास  निगम  के  लिए  सहालकार  इंजीनियरों  द्वारा  पहले  तैयार  किए  गए  प्रायोजना  waar

 को  करने  की  कार्रवाई  कर  रही  है  ।

 कलकत्ता  पत्तन  से  होने  वाले  व्यापार  में  वृद्धि

 4220,  थ्रो  नल  किशोर  wat:  क्या  नौवहन wit  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  16  1974  के  इकोनोमिक  समाचार-पत्र  में  टू

 केल कट्टा  पोर्टस भद  ares  के  भ्रन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  की  mtx  दिलाया  गया

 क्या  पिछले  दिनों  में  पत्तन  आयुक्तों  की  कोई  बैठक  जुलाई  र

 यदि  तो  बैठकों  में  क्या-क्या
 निर्णय

 किये  कौर

 बैठक  में  जिन  नई  पद्धतियों  की  सिफारिश  की  उसे  goat  जाने  पर  निर्यात  व्यापार

 कितना  बढ़ने  की  आशा  है  ?
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 नौवहन  ale  परिवहन  wa
 ण्य द  दिख

 गत सं  राज्य  मंत्री  (att  एच०  एम०  से

 सरकार
 >

 इकोनोमिक  टाइम्स  दिनांक  16-11-1974  में  प्रकाशित  यह  समाचार  देखा  ह ै1  उसमें

 रिपोर्ट  हुगली  नदी  aa धी  पत्तन  न्यासों  के  भ्र ने लोग  माडल  के  खोलने  के  बारे  में  थी  ।  इस

 कलकत्ता पत्तन  यातायात  में  कमी  के  कारण  के  बारे  में  उल्लेख  feat  गया  था  और  यह

 आशा  व्यक्त  की  गई  थी  कि  फरक्का  बांध  कौर  हल्दिया  गोदी  पद्धति  के  चालू  होने  से  वें  कठिनाइयां

 at  हो  जायेंगी  जिनसे  पत्तन  को  क्षति  पहुंची  ।  यद्यपि  समय-समय  पर  आयुक्तों  ने  इस  विषय  पर  चर्चा

 की  तथापि  पत्तन  की  यातायात  के  सुधार  के  बारे  में  पत्तन  न्यास  की  कोई  विशेष  बैठक  न  हुई  ॥

 परिवहन  नियोजन  के  लिपे  क्रिस्टल  ada

 4221.  श्री  जी०  वाई०  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  भौतिक  नई  दिल्‍ली  के  वैज्ञानिकों  द्वारा  क्रिस्टल  थमंल

 का  विकास  किया  गया  है  जो  कि  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  अपनी  भूमिका  निभा

 कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  एम०

 राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  में  वैज्ञानिकों  ने  एक  क्रिस्टल  तापीय  साधनਂ  तैयार  किया  है  जिससे

 डिम्बक्षरण  के  दिन  का  पता  लगाने  में  सहायता  मिलती  है  ।

 तै

 सामान्यतया  स्त्रियों  में  डिम्बक्षरण  मासिक  ad  से  लगभग  14-15  दिन  पहले  शुरू  हो

 जाता  ष  ।  उस  समय  शरीर  का  तापमान  मामूली  सा  बढ़  जाता  है  ।  राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला  ने

 एक  ऐसा  साधन  तैयार  किया  है  जिससे  शरीर  के  तापमान  की  वृद्धि  का  पता  लगाने  में  सहायता  मिलती

 है  ।  इसमें  एक  ऐसा  जैव  पदार्थ  होता है  जो  गर्म  किए  जाने  पर  ठोस  शभ्रवस्था  से  तरल  अवस्था में  सीधे

 परिवर्तित  नहीं  होता  बल्कि  एक  मध्यवर्ती  अवस्था  में  रहता  है  जिसे  उस  पदार्थ  की  तरल  क्रिस्टल  अवस्था

 कहते  हैं
 ।

 शरीर  के  तापमान  का  पता  लगाने  के  लिए  ae  तरल  क्रिस्टल  तापीय  साधन  शरीर

 के  किसी  ग्रेग  के  साथ  जैसे  मस्तक  पर  लगा  दिया  जाता  है  ।  ज्यों-ज्यों  शरीर  का  तापमान  बढ़ता  जाता

 है
 इस

 फिल्म  के  रंग  में  भी  परिवर्तन  होता  जाता  है  जो  इस  बात
 का

 द्योतक  है
 कि

 डिम्वक्षरण  शुरू
 हो  गया  >

 ट  ।  इस  साधन  की  प्रभावकारिता  का  पता  लगाने  के  लिए  कभी  हाल  ही  में  क्लिनिक  परीक्षण

 arty किए  गये  हैं  ।

 पो०  एल०  ग्रो ०  को  पश्चिम  तट  क्षेत्र  का  भावो  शासक  बनाना

 4223.  शो  यमुना  प्रसाद  क्या  विदेश  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पीएलआई  को  पश्चिम  तट  क्षेत्र  का  भावी  शासक  बनाने

 के  बारे  में  अरब  शिखर  सम्मेलन  के  निर्णय  की  aire  दिलाया  गया  अर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 दापा उताह a विदेश  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  विपिन याल  INU  26  से  29  1974

 तक  बात  में  हुए  awe  शिखर  सम्मेलन  के q  निर्णय sent  की  खबरें  सरकार  ने  देखी  हैं  ।  इन  निर्णयों  में  कौर
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 12  1974  लिखित  उत्तर

 बातों  के  साथ  फलस्तीनियों  के  फि  फ़लस्तीनी  जनता  के  वैध  प्रतिनिधि  फिलिस्तीन  शक्ति  संगठन

 के  नेतत्व में  किसी  भी  aaa  फिलिस्तीनी  भूमि  पर  एक  स्वतन्त्र  राष्ट्रीय  प्राधिकार  स्थापित  करने  के

 भ्र धि कारों की  पुष्टि  की  गई  है  ।

 सरकार  ने  फिलिस्तीन  में  फलस्तीनियों  की  मातभूमि  के  श्रविच्छंदन  अधिकारों  का  सदा

 समर्थन  किया  है  शर  फिलिस्तीनी  शक्ति  संगठन  को  फिलिस्तीनी  जनता  के  वैध  प्रतिनिधि के  रूप  में

 मान्यता  प्रदान  HY

 कपड़ा  सीने  के  उद्योग  में  लगे  श्रमिकों  को  श्रमिक  कानूनों  का  लाभ

 4224.  ay ry 4  मोहम्मद  इस्माइल  नया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कपड़ा  सीने  के  उद्योग  में  लगे  श्रमिकों

 को  औद्योगिक  विवाद  और  अन्य  श्रमिक  कानूनों  के  लाभों  से  वंचित  रखा  जाता  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रम  data  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  कपड़ा  सीने  के  उद्योग  में  नियोजित

 श्रमिकों  पर  श्रमिक  कानन  सामान्यतया  लाग  होते  ।  लाभों  से  वंचित  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 को  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दादरा  कौर न नागर  हवालों  में  स्वास्थ्य  झर  परिवार  नियोजन  केन्द्र

 4225,  श्री  कार  कार  क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 31  1974  को  दादरा  रख  न  गिर  हवेली  में  कुल  कितने  स्वास्थ्य  शौर  परिवार
 नियोजन  केन्द्र  कार्य  कर  रहे

 आगामी  पांच  वर्षों  में  इन  क्षेत्रों  में  कितने  श्र  केन्द्र  खोले  ak

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 उप मंत्रों स्वास्थ्य  अर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  ha  ह  ए०  के०  एस०

 दादर  दौर  नागर  हवेली  संघ  शासित  क्षेत्र  में  31-3-1974  ना -r  a  श्रमिक  स्वास्थ्य केन्द्र  तथा  3

 मुख्य  ग्रामीण  परिवार  कल्याण  नियोजन  केन्द्र  और  10  उपकेन्द्र  कार्यरत  थे  ।

 अगले  पांच  वर्षों  में  कोई  ate  केन्द्र  खोलने  का  विचार  नहीं
 a  |

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 सशक्त  राष्ट्र  सब  को  राजनीतिक  समिति  में  पाकिस्तान  के  परमाण-मकत-क्षेत्र  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 को  नाम  मात्र  समान

 4226.  कीमतों  पावलों  कृष्णन :  क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संय  कत  संघ  की  राजनीतिक  समिति  में  पाकिस्तान  के  परमार-मात  क्षेत्र  सम्बन्धी

 प्रस्ताव  को  कुछ  भी  विशेष  सेन  प्राप्त  नहीं  हो  सका
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा
 कया  कौर

 जिन  देशों  ने  प्रस्ताव  का  समर्थन  उनके  नाम  क्या  >
 ष

 2

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विपिन याल  से  पाकिस्तान  के  प्रारूप

 प्रस्ताव  को  समथेन  में  84  मत  विरोध  में  2  मत  कौर  36  देशो ंने  मतदान  में  भाग  नहीं

 जबकि  भारत  के  प्रारूप  प्रस्ताव  को  समर्थन  में  90  मत  इसके  विरोध  में  कोई  मत  नहीं  था  अरार

 32  देशों  ने  मतदान  में  साग  नहीं  लिया  ।  दोनों  प्रारूप  प्रस्तावों  के  दि  दि  दान  का  ढंग  संलग्न  है  ।

 विवरण

 दक्षिण  एशिया  में  नाभिकीय  मुक्त-क्षेत्र  से  सम्बन्धित  भारत  ौर  पाकिस्तान  के  प्रस्तावों  के  प्रारूपों

 पर  मतदान का  ढंग  ——

 1.  वें  देश  जिन्होंने  भारतीय  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  मत  दिया  लेकिन  पाकिस्तान  के  प्रस्ताव  के

 विरुद्ध  मत  दिया  (  2)

 भारत
 बौर  भूटान

 a  दिया  लेकिन  पाकिस्तान  प्रस्ताव  पर  मतदान 2.  वे  देश  जिन्होंने  भारतीय  प्रस्ताव  के  पक्ष  में  म

 में  भाग  नहीं  लिया  (19)

 बेलोरशियन  एस  ०एस  OHO  जमन

 जनवादी

 यूरेनियम  सोवियत  समाजवादी  गणतन्त्र
 जाम्बिया

 |

 ने  भारतीय  प्रारूप  के  पक्ष  में  मत  दिया  लेकिन  पाकिस्तान  प्रारूप  पर  मतदान

 में  भाग  नहीं  ।

 वे  देश  जिन्होंने  भारतीय  प्रस्ताव  पर  मतदान  में  भाग  नहीं  लिया  लेकिन  पाकिस्तानी  प्रस्ताव

 के  पक्ष  में मत  दिया  (15)

 केन्द्रीय  अफ्रीकी  एल  ssa

 सउदी  wea  ale  सियरा  लियोन  ।

 ने  पाकिस्तानी  प्रारूप  के  पक्ष  में  मत  दिया  लेकिन  भारतीय  प्रारूप  पर  मतदान

 में  भाग  नहीं  लिया  ।

 वे  देश  जिन्होंने  दोनों ही  प्रस्तावों  के  मतदान  में  भाग  नहीं  लिया  (17)

 जर्मन  संघीय

 यू ०  तनज़ानिया  और  अमरीका

 वे  देश  जिन्होंने  किसी  भी  प्रस्ताव  पर  मत  नहीं  दिया  (15)

 इक्वेटोरियल  गिनी  हेती  खमेर

 दक्षिण  टिनिडाड  तौर  टोबैगो  श्र

 ast ।

 वे  देश  जिन्होंने  दोनों  प्रस्तावों  के  पक्ष  में  मत  दिया  (68)

 बेल्जियम

 यमन  गणराज्य
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 एएए

 डोमिनिकन  fare

 न्यू  तिकारगझा, च्  सेनेगल

 सीरियन  त्रय

 संयुक्त  अरब  अमीर  संयुक्त  केमरून

 बेने जू  यमन  |

 इंडियन  श्रीराम  के  कर्मचारियों  की  बर्खास्तगी  के  area  न्यायाधिकरण  के  समक्ष
 भ

 4227.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  क्या  इस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 aN
 ४  किः

 क्या  इण्डियन  दुली जन  श्रीराम  के  कर्मचारियों  की  बर्खास्तगी  सम्बन्धी  wae  मामले

 निरन्तर  कई  वर्षों  से  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  अ्रनि्णीत  पड़े

 यदि  तो  न्यायाधिकरण  अधिकारी  के  समक्ष  अनिर्णीत  पड़े  इन  मामलों  के  निपटान

 में  maar  विलम्ब  के  बया  कारण  कौर

 इस  कार्य  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  महदी  की  गई  है  ?

 श्रम  संचालक  में  उपेमंत्रीं  बालगोविन्द  :  से  13  कर्मकारों  की

 कथित  गैर-कानूनी  पदच्युति  पर  ora  इण्डिया  दुलि या जन  के  प्रबन्धक  कौर  उनके  कर्मकारों

 के  बीच  विवाद  को  1971  में  औद्योगिक  fame  के  पीठासीन  अधिकारी  को

 निर्णय  के  लिए  निर्देशित  किया  गया  था  ।  इस  अधिकरण  ने  1972  में  एक  अन्तरिम  पंचाट  दिया  |

 इस  विवाद  के  निबटारे  में  शीघ्रता  लाने  के  विचार  से  1974  में  कलकत्ता  स्थित  केन्द्रीय

 सरकार  औद्योगिक  अधिकरण  को  हस्तान्तरित  कर  दिया  गया  ।

 Hospitals  Ran  by  Religious  Organisations  in  the  Country

 4228.  Shri  Mulki  Raj  Saini:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  hospitals  run  by  religious  organisations  in  the  country;

 (b)  the  number  of  hospitals  organisation-wise;

 the  particulars  thereof  State-wise;  and

 (d)  the  amount  of  grant  or  aid  given  to  them  by  Government?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.K.M.

 Ishaque):  (a)  to  (d)  The  information  is  being  collected  and  will  be  furnished  as  soon  as  it

 becomes  available.

 लौह  संगठनों  अधिक  तथा  ताथ  अयस्क  का  उत्पादन

 4229.  त्रों  एस०  कार  दामानी  क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa:

 क्या  चालू  वर्ष  में  लोह  मैंगनीज़  वयस्क  तथा  ara  वयस्क  के  उत्पादन

 में  वृद्धि हुई  है  ;
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 तत्सम्बन्धी  मोटी  ard  क्या  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में
 गत

 वर्ष  के  आंकड़े  कया
 अ्रौर

 चालू  वर्ष  में  देश  की  आन्तरिक  मांग  तथा  निर्यात  दायित्वों को  पूरा  करने  के  लिये  उत्पादन

 में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठायें  ि
 ह

 a  प्रसाद इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ह. |  सुखद  प  मसला  y  अर

 अवधि 1973  तथा  1974  की  नम  म  लोह  खनिज AIT,  मैंगनीज़  कोयला

 तथा  ताम्बा  खनिज  के  उत्पादन  के  प्राप्त  इस  प्रकार  हैं  :--

 टन )

 क्रम  खनिज  जनवरी-सितम्बर  जनवरी-सितम्बर

 स७०  1973  1974

 1  लोह  खनिज  256.4  252.4

 मंगनीज  खनिज  11.0  10

 कोयला  .  582.0  615.6

 तांबा  खनिज  7.  8  10.1

 देशीय  मांग  तथा  निर्यात  के  करारों  को  पूरा  करने  के  लिए  उत्पादन  में  वृद्धि  लाने  हेतु

 निम्नलिखित उपाय  किए  गए  हैं

 है  वर्ष  1974-75  में  प्रत्याशित  उत्पादन  से  आन्तरिक  खपत  तथा  निर्यात लोह  खनिज

 लक्ष्यों को  पुरा  कि  ह  सकेगा  ana  fe  उपभोक्ता  निर्यात  क्षेत्रों  की  ढलाई  के  लिए  परिवहन  सुविधा

 उपलब्ध हा

 मैंगनीज
 :

 मैंगनीज़  का  उत्पादन  श्रात्तरिक  मांग  तथा  निर्यात  के  करारों  की  झ्रावश्यकता  से  पहले
 ही  अधिक  है  ।

 कोयला
 ~

 पादन  में  विधि  के  fan  खली  खानों  तथा  यात्रा कृत  भूमिगत  खानों  से  भ्रधिकाधिक

 कोयला  निकालने  का  काम  शझ्रावश्यक  उपकरणों  की  समय  पर  परिवहन  सुविधाओं  का  यक्ति

 करण  तथा  बिजली  की  निर्बाध  वर्तमान  खानों  का  ग्राब्रश्यक कच्चे  माल  की

 पर्याप्त  सप्लाई  की  व्यवस्था  जैसे  कुछ  उपाय  किए  गए  >  ।

 तांबा  खेतरी  तांबा  कम्पलैक्स  तथा  भारतीय  तांबा  कम्पलैक्स  की  वर्तमान  खानों  के  विकास  कार्य

 में  तेजी  लाने  के  wera  चांदमारी  तांबा  परियोजना  की  खली  खानों  के  विकास  1000  टन  क्षमता  के

 कन्सेन्ट्रेटर  प्लांट  के  निर्माण  तथा  राखा  परियोजना  के  विकास  के  लिए  कदम  उठाए
 गए  Q  ।

 राखा  प्रायोजना  के  तथा  मलंजखण्ड  प्रायोजना  के  लिए  शक्यता  शभ्रध्ययन  तैयार
 करवाने  का  काम  भा  हाथ  में  लिया  गया  ।  आशा  है  कि  इन  उपायों  के  फलस्वरूप  पांचवीं  योजना
 के  पन्त  नक  तामते  का  उत्पादन वादन  49,UU0  cre ray  | क  SST
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 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  नेपाल  के  स्थायी  प्रतिनिधि  के  साथ  दक्षिण  एशिया  के  लिये  श्रणुरहित  aa

 के  सम्बन्ध  में  वीर-विमश

 4230.  श्री  के ०  मालता  :

 श्री  डी०  भरी  चन्द्र गौडा  :

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 क्या  भारत  के  विदेश  सचिव  ने  दक्षिण  पाकिस्तान  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  रखे  गये

 एशिया  के  लियें  श्री-रहित  क्षेत्र  हेतु  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  में
 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  नेपाल  के  स्थायी

 के  साथ  wars  में  विचार-विमर्श  किया  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ati  विपिन याल  श्र  भारत  सरकार  ७ आर

 नेपाल  सरकार  के  बीच  चल  रही  बातचीत  के  एक  भाग  के  रूप  भारत  के  विदेश  मंत्री  श्र  संयुक्त

 राष्ट्र  न्यूयाकं  में  नेपाल  के  स्थायी  प्रतिनिधि  के  बीच  हुई  बातचीत  में  अन्य  बातों  के  झ्र लावा  दक्षिण  एशिया

 को  नाभिकीय-प्रस्तों  से  रहित  क्षेत्र  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  भी  विचार  किया  गया  था  i  क्योंकि  यह

 चीत  राजनयिक  विचार-विमर्श  है  इसलिए  गोपनीय  है  भ्र ौर  इसकी  विषयवस्तु  को  बताना  सार्वजनिक

 हित  में  नहीं  होगा  ।  इस  बात  का  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  कि  इस  विषय  पर  भारत  कौर  पाकिस्तान

 द्वारा  पेश  गये  दोनों  ही  प्रारूप  प्रस्तावों  का  नेपाल  न  सेन  किया  से
 q  |

 सीोज्एव  किसी  कौर  छोटीसी  के  बिकास  के  लिए  पैट्रोलियम  लेवी  से  धनराशि  का  नियतन

 4232.  को  आर  एन०  बसत  क्या  नौवहन  att  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  कलकता
 में

 सी०  एस०  टी०सी०
 सी०टी  AT o  विकास  के  लिए  केन्द्र  ने  पेट्रोलियम

 लेवी  से  कोई  धनराशि  नियत  की  है  यदि  तो  अनुदान  की  राशि  क्या  है

 क्या  राज्य  सरकार  ने  हाल  ही  में  राजा  बाजार  डिपो  की  झाग  से  सिटी सी  के  वाहनों

 को  हुए  भारी  नुकसान  को  विशेष  रूप  में  ध्यान  में  रखते  हुए  सी ०  टी०  सो  ०  के  लिए  अधिक  धनराशि  के  नियतन

 के  लिए  केन्द्र  से  कोई  भ्र भ्या वेदन  किया  2;

 इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एस०  भारत  सरकार

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  माध्यम  से  बस  a  ट्राम  कार  खरीदने  के  लिए  कलकता  राज्य  परिवहन

 निगम  को  6  करोड़  रु०  तंक  का  कलकत्ता  ट्राम बे  कम्पनी को  2  करोड़  रु०  तक  का  ऋण

 देने  के  लिए  सहमत  हो  गई  उपरोक्त  प्रयोजन  के  लिए  वास्तविक  राशि  चालू  वित्तीय

 वर्ष  में  दोनों  उपक्रमों  द्वारा  किए  गए  व्यय  तक  ही  सीमित  होगी

 et

 वर्तमान  वित्तीय  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  के  लिए  कलकत्ता  ट्रामवे  कम्पनी
 को  अधिक  नियतन  के  लिए  सहमत  होना  संभव  नहीं
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 ee

 Grants  to  States  for  Rural  Dispensaries

 4233.  Shri  Bibhuti  Mishra:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased

 to  state:

 (a)  whether  Government  of  India  have  allocated  grants  in  1974  to  various  states  for

 rural  dispensaries;

 (b)  if  so,  the  amount  thereof;

 (c)  whether  reports  have  been  received  on  their  utilisation;  and

 (d)  ल  so,  the  facts  of  the  report?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.  M.

 Ishaque):  (a)  No  grants  are  being  given  to  States  for  rural  dispensaries  but  funds  for  the

 establishment  of  Primary  ealth  Centres  and  sub-Centres  are  provided  in  the  Annual

 Plans  of  the  various  States.  {These  form  a  part  of  the  Minimum  Needs  Programme  and  funds

 for  implementing  this  programme  are  provided  in  the  State  sector.

 (b)  A  sum  of  Rs.  23.75  crores  has  been  provided  for  the  various  States  to  take  up

 work  relating  to  the  Health  component  of  the  Minimum  Needs  Programme  during  the

 financial  year  1974-75.

 (c)  &  (d)  No  information  has  been  received  from  the  States  regarding  utilisation  of

 the  plan  allocation  for  setting  up  of  Primiary  Health  Centres  and  sub-Centres.

 Non-Deposit  of  E.P.%.  Duos  by  Sriram  Rayons,  Kota

 4234,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  refer

 to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  1627  on  the  2nd  March,  1973  and  state:

 (a)  whether  Sriram  Rayons,  Kota,  Rajasthan,  a  branch  of  M/s.  Delhi  Cloth  and  Gene-

 ral  Mill  Company  Limited  has  not  deposited  the  amount  of  Provident  Fund  of  the  em-

 ployees  for  the  last  several  years  and  if  so,  the  amount  of  Provident  Fund  yet  to  be  realised

 from  this  industry;

 (b)  the  steps  taken  by  Government  to  get  the  full  amount  of  Provident  Fund  deposi-

 ted  and  the  action  taken  so  far  against  t  rae Iya  proprietors  of  the  industry;  and

 (c)  whether  full  Provident  Fund  deductions  are  made  from  the  salaries  of  the  emplo-

 yees  and  the  amount  is  being  utilised  for  other  purposes  and  if  so,  the  steps  being  taken  by
 Government  to  check  it?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  The  Provident
 Fund  authorities  have  reported  as  under:—

 (a)  The  establishment  has  been  paying  provident  fund  dues  and  is  not  in  arrears.

 (b)  and  (c).  Do  not  arise.
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 लिखित  उत्तर 21  1896

 भारतीय  seat  प्रधिकरण  लिमिटेड  के  निदेश

 4233,  श्री  एच०  धनिया  मरीजों  क्या  इस्पात  wit  खन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  ६६५1५  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  तत  SATE  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  ने  नय

 निदेश  दिये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  ब  कया  अ्रोर

 प्रत्येक  उद्योग  को  कितने  इस्पात  की  सप्लाई  को  जा  सकेगी ?

 इस्पात  तौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  नही ं।

 we  प्रश्न  नहीं  उठते

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  के  मुख्य  कार्यालय  का  स्थ/तान्तरण

 4236.  श्री  रामावतार  medi  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि

 क्या  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  के  तैयार  उत्पाद  की  परिवहन  लागत  कच्चे  की

 परिवहन  लागत  से  दस  गुना  अधिक  है  शर  क्या  इस  कारण  तथा  अन्य  कारणों  से  कम्पनी  के  निदेशक

 बोई  के  दो  अनुभवी  सदस्यों  ने  भविष्य  में  लगाये  जाने  बाने  के  कारखानों को  भिन्न  भिन्न  स्थानों

 पर  लगाने  को  जोरदार  सिफारिश  की  थी  और  मुख्य  कार्यालय  को  दिल्‍ली  से  was
 ले ले  जाने का  घोर

 विरोध  किया  कौर

 |  |  क्या  उनको  ठोस  सिफारिश  की  आर  ध्यान  देने  के  बजाये  सरकार  ने  निदेशक  बोर्ड

 का  पुनर्गठन  करते  समय  केवल  उन्हीं  दो  सदस्यों  की  सदस्यता  समाप्त  कर  दी

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ऐं०  के०  एस०  इसहाक )  )  जी  नहीं

 सरकार  नये  निरोध  कारखानों  को  क्षेत्रीय  शर  तकनीकी  एवं  झाधिक  कारणों
 से

 भिन्न-भिन्न  स्थानों

 पर  लगाने
 के  लिये  पहने  से  ही  विचार कर  रही  जहां  तक  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  मध्य  कार्यालय

 को  सबंध  इस  का  स्थानान्तरण  पुर्णतया  भारत  सरकार  की  सामान्य  नीति  के  अनुसार  ही  किया  गया  था  |

 जी  ह॒  सही  नहीं

 az  जा जस  होम्योपैथिक  feats  एण्ड  फार्मेसी  are  मंगलोर  दारा  द्य मे  का  विज्ञापन

 4237.  चौधरी  राम  सेवक  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 कंकड़ी  डाक  मंगलौर  में  स्थापित  सेंट  ane  होम्योपैथिक  क्लिनिक  एण्ड  फार्मेसी

 द्वारा  इतने  व्यापकरूप  से  विज्ञापित  सात  तत्वों  वाली  सशक्त  श्रौषधघि ‘  'Sorertrr रना  कयार  को  कहां तक

 होम्योपैथिक  औषधि  की  श्रेणी  में  रखा  जा  सकता  है

 यदि
 न  तो  सी  को  बिना  रोके-टोके  इसे  होम्योपैथिक  औषधि  के  नाम  से  क्यों

 विज्ञापित  करने  दिया  जा  रहा  कौर
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 ————  नि  नथा

 (77)  | विज्ञान  होम्योपैथिक  के  नाम  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  सरकार  की  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  Fo  एस०  इसहाक )  asta

 श्र  प्रसाधन  सामग्री  नियमावली  1945  में  होम्योपैथिक  चिकित्सा  की  परिभाषा  के  अधीन

 पैथिक  दवाइयों  का  मिश्रण  भी  शामिल  इसलिये  सेंट  जार्जेस  होम्योपैथिक  क्लिनिक  कौर  paar

 कन्नड  द्वारा  तैयार  की  गई  क्यों  को  एक  होम्योपैथिक  दवाई  के  रूप  में  माना

 जा  सकता है

 कौर  ये  प्रशन नहीं  उठते  ।

 पाकिस्तानी  रक्षा  गतिविधियों  में  विधि  के  बार  में  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्रों  करा  दिया  गया

 fet  |

 4238.  श्रीमती  सावित्री  श्याम

 श्री  चन्द्र  शेखर  fag

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार का  ध्यान  हाल ही  में  समाचारपत्रो ंमें  अथवा  20  नवम्बर  1974

 के  दिल्‍ली  के  एक  दैनिक  समाचार  पत्न  में  प्रकाशित  इस  समाचार  की  कौर  दिलाया गया  है  कि  पाकिस्तान

 na  प्रधान  मंत्री  श्री  wet  ने  कहा  फि  पाकिस्तान  को  अपनी  रक्षा  गतिविधियां  बढ़ानी  पड़ेगी

 यदि  तो  इस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ai

 पाकिस्तान से  वार-बार  खतरा  उत्पन्न  होने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या  भारत  सरकार

 रक्षा  संसाधनों  में  विधि  करेगी  ?

 रक्षा  मंत्रो  स्वर्ग  faz)  )  जी  हां  stra

 गौर  हमारे  रक्षा  उपायों  की  समीक्षा  करते  समय  पाकिस्तान  हुई
 उन  सभी

 विधियों  पर  विचार  किया  जाता  है  जिनका  हमारी  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता

 Medium  of  Deparimental  Examination  in  the  offices  of  Central  Provident  Fund  Commissioner

 at  Delhi  and  Kanpur

 te* 4240.  Shri  R.R.  Sharma:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  sta  Ne

 (a)  whether  medium  of  Departmental  Examinations  in  the  offices  of  the  Central

 Provident  Fund  Commissioner  at  Delhi  and  Kanpur  is  English;  and

 (b)  if  so,  the  measures  being  taken  by  Government  to  introduce  Hindi  as  the  mediuna

 of  departmental  examinations?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  The  Provi-

 dent  Fund  authorities  have  intimated  as  under:—

 (a)  &  (b)  Ja  the  case  of  Departmental  Examination  for  the  post  of  Lower

 Clerk,  the  candidates  have  the  option  to  answer  paper  II  (Arithmetic  and  General  Know-

 ledz2)  of  the  Examinatioa  either  in  English,  or  in  the  regional  language  of  the  State  where

 they  ar2  posted.  The  question  of  permitting  use  of  Hindi  as  an  alternative  medium  in  the
 remaining  departmental  examinations  will  be  considered
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 डी०  एस०  पी०  द्वारा  1500  बिलों  का  भुगतान

 4241.  श्री  रोबिन क्या  इस्पात प्रौढ़  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  11  1974  के  कलकत्ता  से  प्रकाशित  होने  वाले

 एक  ५ प्रंग्रेजी  समाचार  पत्न  में  प्रकाशित  इस  श्राव्य  के  समाचार  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  एस०

 पी० को  प्रति  1500  के  बिलों  का  भुगतान  करना  पड़ा  क्योंकि  ठेकेदार  फर्मों  ने  कहा  था  कि  श्रौद्योगिक

 शांति  के  लिये  उन्हें  ट्रेड  यूनियन  लोइरों  को  saa  रचता  पड़ा

 क्या  यह  समाचार  सच  ak

 यदि  तो  ऐसे  ट्रेड  यूनियन  लीडरों  के  नाम  क्या

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय  में  veal  सुखदेव

 नहीं ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 देश  में  बनाई  जा  रही  झोपड़ियों  का  आयात

 4242.  श्रोता  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  :  क्या  पूर्ति  शर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  ऊंचे  मूल्यों  के  उपरान्त  भी  विदेशी  फर्मों  को  करोड़ों  रुपये  के  मूल्य

 की  ऐसी  औषधियों  के  लिये  क्रयादेश  दिय  जा  रहे  हैं  जब  कि  भारतीय  फर्मों  वारा  बनाई  गई  ऐसी

 झोपड़ियां  देश  में  ही  उपलब्ध  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कौर  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है ं?

 पूर्ति  ate  पुनर्वास  संघी  आधार  के०  :  जी  नहीं

 प्रश्न नहीं  उठता

 प्रसाधन  तथा  साबुन  wife  उस्तुग्नों  एण्ड  टायलेट  में  हैक्साक्सलोरोफोन  के  प्रयोग

 पर  प्रतिबन्ध

 क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियो 4243.  att  एस०  एन०  मिश्र
 |

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रसाधन  तथा  साबुन  आदि  वस्तुभ्रों थ्  एण्ड  टायलेट  में

 टैक्साबलोरोफीन  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  प्रश्न  पर  इस  बीच  निर्णय  कर  लिया  ak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  Fo  एम०
 :  भर

 जी  हैक्सावलोरोफीन  वाले  कॉस्मेटिक्स  सा पण गी  \ STEAL  })  के  निर्यात  कौर  निर्माण  पर

 बन्ध  लगाने  के  बारे  में  एक  अधिसूचना  को  विधि  मंत्रालय  से  विचार-विमर्श  करके  अन्तिम  रूप  दिया  जा

 रहा
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 राउरकेला  उर्वरक  कारखाना

 4244.  को  गजा  प्न्य्च्  ariart -  क्या सौ  नीव  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  1974  के  दौरान  राउरकेला  उर्वरक  कारखाने  ने  उत्पादन  के  कई  नयें

 रिकार्ड  स्थापित  किय  ak

 पापी
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  Fal  ef

 eo .
 इस्पात  कौर  खान  चला  लय  में  उप-मंत्रों  सुखदेव  :

 1974  के  दौरान  usher  उर्वरक  कारखाने  की  रिकार्ड  उपलब्धियाँ  नीचे  दी

 गई  ह

 पिछला  रिको क  74

 टन

 अमोनिया  उत्पादन  ा  9335.20  8259.70

 369,  00  356.  80 अमोनिया  उत्पादन  )

 (28-9-74

 नाइट्रिक  एसिड  का  उत्पादन  25037, 40  26352. 50

 कैलशियम  अमोनिया  नाइट्रेट  का  उत्पादन  क  ह  24  173. 00  23823. 00

 1587.00 कैलशियम  अमोनिया  नाइट्रेट  का  लदान  1988.91

 (  30-9~74

 Scheme  to  Suppiy  Medicines  at  Concessional  Rates

 424  Shri  Ishwar  Chaudhry:  Wi!l  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be

 pleased  to  state  whether  Gover.:ment  have  any  scheme  to  make  the  essential  drugs  available

 at  concessional  rates  in  the  areas  inhabited  by  the  poor  people?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.  M.

 Ishaque):  A  scheme  for  production  of  essential  and  life  saving  drugs  and  most  commonly

 used  house-hold  remedies  on  a  mass  scale  at  cheap  prices,  is  under  (01517 6८811 011  of  the

 Ministry  of  Health  and  Family  Planning.  Under  this  Scheme,  a  list  of  about  100  essential

 drugs  drawn  up  by  the  Ministry  would  be  considered  for  raanufacture  and  supply  to  the

 masses  through  the  Primary  Health  Centres  and  sub-centres  which  are  the  main  agencies
 to  provide  medical  relief  in  Rural  Areas.

 Under  the  Minimum  Needs  programme  in  the  Fifth  Plan,  the  provision  for  drugs  has

 been  increased  to  Rs.12,000  at  the  level  of  the  Primary  Health  Centres  and  Rs.2,008
 at  the  level  of  the  sub-centres.

 The  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  are  also  taking  measures  to  ensure  ade-

 quate  production  of  bulk  drugs  which  would  be  required  for  implementing  this  scheme.
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 औषधियों  का  ate  नाम  wa ने  सम्बन्धी  प्रस्ताव

 4246.  डा०  सरदीस  क्या  स्वास्थ्य ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  औषधियों  के  ब्राण्ड  नामों  के  बजाय  उनके  वर्गीय  नाम  रखने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार

 विचार  कर  रही  कौर

 यदि  तो  ऐसे  नाम  कब  से  लागू  किये  जायेंगे  और  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  के०  एस०  इसहाक  ):  और

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  मंत्रालय  द्वारा  गठित  ड्रग  शर  फार्मास्यूटिकल .  इंडस्ट्री  समिति इस
 प्रश्न

 पर  विचार  कर  रही  2  कि  क्या  श्रौषधघियों  के  ares  नामों  की  बजाय  उन  के  जातिगत  नाम  रखना

 हित  में  होगा  पर  यदि  तो  यह  किस  प्रकार  पौर  किस  हद  तक  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  समिति
 ~

 द्वारा  नियुक्त  किये  गय
 पैनल  ने  भ्र पनी  रिपोर्ट  मुख्य  समिति  को  प्रस्तुत  कर  दी  है  ale  उस  पर  विचार

 > किया  जा  रहा  2  {

 Proper  Distribution  of  Essential  Dugs

 4247.  Shri  R.  R.  Sharma:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased
 to  state  the  steps  being  taken  for  equitable  and  proper  distribution  of  essential  drugs  and

 for  making  them  available  at  cheap  rates?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.M.

 Ishaque):  A  scheme  for  production  of  essential  and life-saving  drugs  and  most  commonly
 used  house-hold  remedies  on  a  mass  scale  at  cheap  prices  is  under  consideration  of  the

 Ministry  of  Health  and  Family  Planning.  Under  this  Scheme,  a  list  of  about  100  essential

 drugs  drawn  up  by  the  Ministry,of  Health  would  be  considered  for  manufacture  and  supply
 to  the  masses  through  the  Primary  Health  Centres  and  sub-centres  which  are  the  main

 agencies  to  provide  medical  relief  in  Rural  Areas.

 Under  the  Menimum  Needs  programme  in  the  Fifth  Plan,  the  provision  for  drugs

 has  been  increased  to  Rs.12,000  at  the  level  of  the  Primary  Health  Centres  and  Rs.  2,000
 at  the  level  of  the  sub-centres.

 The  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  are  also  taking  measures  to  ensure  ade-

 quate  production  of  bulk  drugs  which  woutd  be  required  for  implementing  this  scheme.

 पटसन  शर  कपड़ा  उद्योगों  में  नैमित्तिक  श्रमिक

 4248, सरजू  न्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रधान  पटसन  तथा  कपड़ा

 उद्योगों  में  कितने  नैमित्तिक  श्रमिक  कार्य  कर  रहे  हैं  ;

 प्रत्येक  क्षेत्र  में  उनकी  मासिक  मजूरी  क्या

 उन्हें  नैमित्तिक  श्रमिक  रखने  से  सरकार  को  कितनी  धनराशि  की  बचत  होती  और

 उनके  ms  घंटों  के  कार्य  काल  में  सरकार  उनसे  कितना  कार्य  करा  लेती

 31
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 ae  शय  ———  on

 बम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sit  बालगोविन्द
 :  श्रम  ब्यूरो  के  निदेशक  द्वारा  किए

 श्रमिक  दौरों  से  संबंधित  आवधिक  सर्वेक्षण  के  विभिन्न  उद्योगों  में  नैमित्तिक  श्रमिकों  की

 अतीत  निम्न  प्रकार
 Se  eee क

 उद्योग का  नाम  जांच की  सम्पूर्ण  उद्योग  सरकारी  क्षेत्र

 में  में  उत्पादन अचानक

 में  लगे  कल  में  लगे  कुल

 श्रमिकों में  श्रमिकों  में

 नैमित्तिक  नैमित्तिक

 श्रमिकों  का  श्रमिकों  कॉ

 प्रतिशत  प्रतिशत

 कपड़ा  उद्योग

 1960-61

 रेश्मी  1960-61

 1971

 खान

 1962-63

 लौह  1962-63  28

 1962-63  2.7

 मैंगनीज  1962-63  कुछ  नहीं

 1971  1  से  कम  कुछ  नहीं

 1961-62  11.4  सुचना

 लब्ध  नहीं

 1961-62  25  यथोक्त

 काफ
 ~

 1961-62  15  यधोक्त

 रेल  मंत्रालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  रेलवे  में  लगभग  3  लाख  नैमित्तिक  श्रमिक  हैं  ।

 (a)  रेलवे  के  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  छोड़  जिन्हें  कि  काम  की  कतिपय  लगातार  कार्य-प्रविधि

 पूरा  कर  लेने  पर  नियमित  मासिक  वेतन  के  आधार  पर  ले  लिया  जाता  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  झाम

 तौर  पर  दैनिक  मजदूरी  दरों  पर  नियोजित  किया  जाता  मासिक ढ  पर  नहीं  ।

 अघिकांश  जिनमें  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  नियोजित  किया  जाता  न्यूनतम  मजदूरी

 अधिनियम  के  ada  शासित  होते  हैं  और  इसलिए  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  ने  अधिसूचनाएँ  जारी

 करके  न्यूनतम  मजदूरी-दरें  निर्धारित  की  हैं  ।  न्यूनतम  मजदूरी  दर  आमतौर  पर  ऐसी  दैनिक  मजदूरी

 दर  होती  है  जिस  में  सब  कुछ  शामिल  रहता  है  ।  कभी  कभी  रेलवे  के  नैमित्तिक  मजदूरों  को  रेलवे
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 न

 कर्मचारीवर्ग  के  तदनुरूपी  वर्गों  पर  चाल  ०९  के  न्यूनतम  वेतन  जमा  महंगाई  भत्ते  के  1/30  की  दर  से

 भुगतान  किया  जाता  किसी  भी  स्थिति  में  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  के  श्रधीन  निर्धारित  की

 गई  दरों  से  कम  दरों  पर  भुगतान  नहीं  किया  जाता  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  बिल्कुल  नैमित्तिक  काम  पर  नियोजित  किया

 जाता  है  जिसे  करना  नियमित  श्रमिकों  ar  काम  नहीं  होता  |

 8  घंटे  के  काम  में  सामान्य  पारी  का  काम  नियमित  ate  नैमित्तिक  श्रमिकों  के

 कार्यभार  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।

 देश  में  मोनो  कारखानों  के  श्रमिक

 4249.  श्री  पांडे  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 देश  में  चीनी  कारखानों  के  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 क्या  उनकी  मजदूरी  समान  है  ;  कौर

 यदि  तो  उनकी  राज्यवार मजूरी  कया है
 ?

 aa  मंत्रालय  में  उप-मंत्रों  बालगोविन्द  :  1965  में  गठित  चीनी  उद्योग  से

 संबंधित  द्वितीय  केन्द्रीय  मजदूरी  बोर्ड  की  रिपोर्ट  के  1965-1966  में  चीनी  मिल  श्रमिकों  की

 कुल  संख्या  लगभग  2  लाख  थी  |

 जी  अलग-अलग  क्षेत्रों  में  मजबूरियां  भिन्न-भिन्न  हैं  ।

 मजदूरी  ate  की  सिफारिशों के  अनुसार  देय  मजबूरियां दर्शाने  वाला  एक  जैसी  की

 स्थिति  1-7-1974  को  संलग्न  है  ।  तथापि  इसमें  राहत  भुगतान  के  कारण  हुई  भ्र ति रिक्त  वृद्धियाँ

 तथा  उत्तरप्रदेश  तौर  बिहार  में  हाल  ही  में  किए  गए  प्रतिवेदित  मंजूरी  संशोधन  शामिल नहीं  हैं  :

 विवरण

 चोरी  उद्योग  सम्बन्धी  दूसरे  क़न्दील  मजदूरो  बोर्ड  को  सिफारिशों  के  अनुसार  1-7-74  को  विभिन्‍न  क्षेत्रों

 में  mare  श्रमिकों  को  सर्जरी  दरें  ।

 aa  मे ंशामिल राज्य  कुल  न्यूनतम

 दरी  प्रति
 नानसरे  —

 )
 केन्द्रीय  राजस्थान और  मध्य  प्रदेश  212  28

 प  उ०  To,  पश्चिम  क़सम  शर  उड़ीसा  222  28

 दक्षिणी  के  श्रीमान  प्रदेश  मैसूर  227  28

 महा  राष्ट्र  केवल  महाराष्ट्र  236  28

 दण्डकारण्य  परियोजना  के  ्य श्रन्तमगत  जोन  में  अधिक  विस्थापित  व्यक्तियों  का  श

 4250.  श्री  के०
 क्या  पति  और  पुनर्वास  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 दण्डकारण्य  परियोजना  के  वहां  पर  पहले  से  बसाये  गये  परिवारों  के  अतिरिक्त

 कान गिनी  सब-डिवीजन  में  विस्थापित  व्यक्तियों  के  कितने  परिवारों  का  पुनर्वास  किया  जायेगा  ;
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 ee  ee

 इनमें  से  कितने  परिवार  वहां  पर  बसाने  के  लिये  ले  जाये  गये  हैं  अथवा  बसाये  गये  हैं

 शौर

 पिसा (Wet  onf- ग  मने  प्रकार  का
 हाल  में  वहां  पर  बसाने  के  लिये  ले  जाये  गये  (ANS  व्यक्तियों  को  किस

 गार  दिलाया गया  है
 ?

 att  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जी०  11,000  परिवार

 चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  क्षेत्र  में  पुनर्वास  हेतु  772  परिवार  भेजे  गये  हैं
 ।

 जैसे  निर्माण भूमि  का  हाथ  से  उद्धार  विस्तार  गलाने  के  सड़क

 कार्य  इत्यादि

 दण्डकारण्य  परियोजना  के  मालकानगशिरी  क्षेत्र  में  दौर  अधिक  विस्थापित  व्यक्तियों  को  बसाने  पर  श्रीपति

 4251.  श्री  के ०  प्रधानी  :  क्या  गति  कौर  पनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पुनर्वास  के  लिये  दण्डकारण्य  परियोजना  के  मलकानगिरी  क्षेत्र  में  और  अघिक  विस्थापित

 व्यक्तियों  को  ले  जाये  जाने  पर  स्थानीय  शझ्रादिवासियों  तथा  अन्य  व्यक्तियों  ने  आपत्ति  उठाई  हैं

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ;

 सरकार  ने  स्थानीय  लोगों  द्वारा  उस  क्षेत्र  में  विस्थापित  व्यक्तियों  के  झा गमन  का  विरोध

 किये  जाने  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 पति  att  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  जी०  वेंकटस्वामी )  ऐसा  बताया गया  है  कि

 मलकानगिरी  aa  में  और  विस्थापित  व्यक्तियों  को  जाने  के  विद्या  विधान-सभा  के  कुछ  स्थानीय

 सदस्य  एवं  मलकानगिरी  क्षेत्र  के  आदिवासी  नेता  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  इसमें  स्थानीय  आदिवासियों का

 सम्बन्ध  प्रतीत  नहीं  होता

 भविष्य  में  स्थानीय  व्यक्तियों  को  कमी  उपलब्ध  न  होने  तथा  उनके  प्रति  भेद-भाव  की  मिथ्या

 अशंका  का  झ्रांदोलन  के  नेताओं  द्वारा  प्रचार  किया  जा  रहा  है  ।

 राज्य  सरकार  के  अधिकारी  आंदोलन  के  नेताओं  को  यह  शभ्राश्वासन  देते  आ  रहे  हैं  कि  उनका

 भय  निराधार है  ।  उन्होंने  इन  नेताओं  को  dee  परियोजना के  फलस्वरूप  स्थानीय  व्यक्तियों को  उपलब्ध

 होने  वाले  लाभ  के  बारे  में  भी  बताया  है  ।  स्थानीय  भ्रादिवासियों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  भारत

 सरकार
 तथा

 राज्य  सरकार  की  उत्सुकता  के  सम्बन्ध  में  नेतायों  को  विश्वास  दिलाने  के  प्रयत्न  जारी
 हैं  ।

 दण्डकारण्य  परियोजना  में  पोटेरू  बाघ  का  श्रमिक  क्षेत्र

 4252.  श्री  के०  qarat  :  क्या  पति  wit  पनर्वास  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 दण्डकारण्य  परियोजना  में  बनाये  जाने  वाले  पोटेरू  बांध  का  शझ्रयाकट  क्षेत्र  कितना  है  ;

 प्रस्तावित  सिंचित  ्  में  स्थानीय  व्यक्तियों  की  कमी  कितनी  है

 वहां  कितने  विस्थापितों  को  बसाया  जा  चुका  है  तथा  कितनों  को  बसाया  जाएगा  ;  अर

 उड़ीसा  सरकार  ने  दण्डकारण्य  परियोजना न  जा  Se  | है  || ह  be  द को  पहले  कुल  कितनी  भूमि  दी  थी  तथा  अब

 क्रि तनी दी  है  ?
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 पति  शर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उन्नत  जी०  वेंकटस्वामी )  :  (#)  1,50,000  एकड़  ॥

 1,50,000  एकड़  भूमि  में  से  83,000  एकड़  भूमि  में  जुताई  की  गई  है  ।  61,000

 एकड़  भूमि  में  स्थानीय  व्यक्तियों  द्वारा  झर  22,000  एकड़  भूमि  में  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा--त्रोत

 शेष  67,000  एकड़  भूमि  सिचाई  योग्य  एवं  कृष्य  खाली  भूमि  है  जिसमें  इस  समय  वन  है
 ।

 उपलब्ध

 67,000  एकड़  भूमि  में  40,000  एकड़  भूमि  को  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिए  प्रयोग  में

 लाने  का  प्रस्ताव  है  झर  27,000  एकड़  भूमि  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  आदिवासियों  एवं  अन्य  स्थानीय

 व्यक्तियों  के  लाभों  प्रयोग  में  लाई  जाएगी  ।

 6,190  परिवारों  को  पहले  ही  इस  क्षेत्र  में  बसाया  जा  चुका  है  ।  11,000  और  पारों

 को  प्रस्तावित  पोटेरू  सिंचाई  परियोजना  के  नहरी  क्षेत्र  में  बयान  का  प्रस्ताव  है  ।

 पहले  दी  गई  एकड़  ।  भ्र भी  तक  र  कोई  भूमि  नहीं  दी  गई  है  ।

 दण्डकारण्य  परियोजना  में  पोटेरू  बाध  का  निर्माण

 4253.  at  के०  कया  पूर्ति  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 दण्डकारण्य  परियोजना  में  पोटेरू  बांध  की  अनुमानित  लागत  क्या  है  ;

 इसके  कब  तक  बनाये  जाने  की  संभावना  है  ;

 क्या  wa  तक  कोई  धनराशि
 दी

 गई  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 पूति  atc  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्रों  जी  बेंकटस्वामो )  :
 पोटेरू  सिंचाई  परियोजना

 की  maria  लागत  1,481. 24  लाख  रुपए  है  ।

 बांध  का  निर्माण  कार्य  प्रगति  पर  है  ॥

 31-3-1974  तक  पोटेरू  सिचाई  परियोजना  के  निष्पादन  के  सम्बन्ध  में  16-10-1974

 को  भारत  सरकार  द्वारा  उड़ीसा सरकार  को  परਂ  71.23  लाख  रुपए  की  मंजूरी  दी  गई  थी  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 दिल्लो  में  मीडिया  से  मर  ब्यक्ति

 4254.  श्री  नारायण  चन्द्र  पराशर :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  केलेण्डर  वर्ष
 1974

 में  मलेरिया  से  कुल  कितने  व्यक्ति  मरे  ;

 और

 ्र
 ्

 ? 1972  1973  की  तुलना  में  यह  alas  कितने  न्यूनाधिक

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय में  उप-संधि  ए०  के०  एम०  :  तथा

 (a)  1972,  1973  तथा  1974  के  दौरान  दिल्‍ली  संघ  शासित  क्षेत्र में  मलेरिया  के  कारण  किसी  की

 सौत  होने  की  सुचना  नहीं  मिली  है  ।

 red



 Written
 mnSwers

 Agrahayana  21,  1896  (Saka)

 सीमा  सड़क  संगठन  के  कर्मचारियों  को  सेवा  को  शर्तों  का  अध्ययन  करने  के  लिये  समिति

 4255.  श्री  नारायण  चन्द  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far

 क्या  सरकार  का  सीमा  सड़क  संगठन  के  सैनिक  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्तों  शर  उनकी

 पदोन्नति  के  अवसरों  का  अध्ययन  करने  के  लिये  समिति  fram  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  तौर

 यदि  तो  यह  समिति  किस  तिथि  तक  स्थापित  की  जाएगी  ?

 रक्षा  dat  :  रोक  ऐसी  किसी  समिति  पर  इस  समय  विचार  नहीं

 किया जा  रहा  है  :

 Bridge  from  Delhi  to  Shahdara-Gandhinagar

 4256.  Shri  B.S.  Chowhan:  Will  the  Minister  of  Shippin  B as  Transport  be  pleased

 to  state:

 (a)  the  date  on  which  a  proposal  to  construct  new  bridge  from  Delhi  to  Shahdara-

 Gandhinagar  was  finalised;

 (b)  the  progress  made  till  August,  1974  as  per  scheme;  and

 (c)  the  time  by  which  this  bridge  will  be  completed  as  per  the  scheme  and  the  cost

 involved  therein?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Shipping  &  Transport  (Shri  H.M.  Trivedi):

 (a)  No  proposal  for  constructing  a  new  bridge  from  Delhi  to  Shahdara~Gandhinagar  has

 been  finalised.

 (b)  and  (c)  Do  not  arise.

 Production  of  Pig  Iron

 4257.  Shri  B.S.  Chowhan:  Will  the  Minister  of  Steel  and  जा and  iva  ॥
 nes  be  pleased  to  state:

 (a)  the  total  production  of  pig  iron  during  the  last  three  years,  year-wise;

 (b)  the  quantity  of  pig  iron  that  was  processed  and  converted  into  finished  iron

 (steel);  and

 (c)  the  names  of  the  countries  where  the  remaining  pig  iron  was  exported,  with  the

 quantity  exported  to  each  country,  year-wise?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad)  :  (8)

 The  total  production  of  pig  iron  (hot  metal)  at  the  integrated  steel  plants  at  Bhilai,  Durga-

 pur,  Rourkela,  Bokaro  and  TISCO  and  1500  during  the  last  three  years  was  as  under:

 ठ  जव  क  eee  sr
 (17000  tonnes)

 e
 1971-72  6,  597

 1972-73  7,270

 1973-74  6,954

 ee  a:

 56



 12  1974  लिखित  उत्तर

 (8)  ont  of  the  above,  the  of  pig  iron  for  sale  from  the  Bhilai,  Durgapur,

 Rourkela  and  Bokaro  Steel  Plants  was  as  indicated  below:

 (in
 tonnes)

 1971-72  874

 1972-73  1,207

 1973-74  1,316

 The  quantity  of  pig-iron  available  for  sale  from  TISCO  and  ISCO  was  negligible.  The

 remaining  hot  metal  was  utilised  for  the  production  of  saleable  steel  or  in  associate  units

 like  Kulti  Works  of  ITSCO.

 (c)  The  total  export  of  pig  iron  during the  years  1971-72,  1972-73  and  1974  were  as

 under

 (In  tonnes)

 1971-72 Country
 1972-73

 1973-74

 Japan  क  1,57,044  1,74,629  1,37,870

 Phillipines  7,005

 S.  Korea
 6,573  19,025

 Singapore  32,399  22,291  26,252

 Taiwan  6,906  10,084

 USSR  1,85,909  2,37,570

 Yugoslavia  9,975
 प  प

 129

 $$.

 TOTAL  क  4,30,801 8,145
 aO0sd

 15

 a

 Spurious  Drug  Factories

 425g.  Shri  B.S.  Chowhan:  दा ज  ill  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased

 to  state:

 (a)  the  number  of  spurious  drug  manufacturing  factories  unearthed  during  the  last

 three  years;

 (b)  the  number  of  lives  claimed  by  these  drugs;

 (c)  the  number  of  factories  whose  licences  have  been  cancelled  and  the  number  of

 those  which  were  granted’new  licences;  anc

 (d)  the  action  taken  so  far  against  the  spurious  drug  manufacturing  factories?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.K.M.

 Ishaque):  (a)  to  (d)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the

 Sabha.
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 हीदिया  से  भारतीय  नोव हुम  निगम  के  एक  जहाज  का  बिना  कर्मीदल  के  चला  जाना

 4259.  थी  ato  जनार्दन
 :

 क्या  नौवहन  site  परिवहन  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारतीय  नौवहन  निगम  का  एक  जहाज  बिना  कर्मीदल  के  हल्दिया  से
 13

 1974  को  चल  दिया  और

 यदि  तो  इससे  संबंधित  तथ्य  we  कारण  क्या  हैं
 ?

 नौवहन  wit  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एच०  एम०  :

 13  1974  को  जब  छत्रपति  शिवाजी  जो  कि  शिपिंग  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  का  (87,500

 डी०  डब्लू०  Ho)  का  तेल  पोत  है  भारत  में  तेल  लाने  के  लिये  हल्दिया  से  पश्चिम  एशिया  खाड़ी  के  लिये

 रवाना  होने  वाला  तो  इंजन  रूप  के  एक  नाविक  ने  अपनी  डयूटी  के  वारे  में  goa  उच्चाधिकारियों

 शर  शिव  मास्टर  के  आदेश  सानने  से  इनकार  कर  दिया  ।  उसे  आदेश  मानने  के  लिये  राजी  करने  के  सभी

 प्रयास  विफल  रहे  ।  इसी  नदी  में  ज़्वार  कम  होने  लगा  मास्टर  ने  हल्दिया  पर  जहाज  का

 atc  जोकि  काफी  हानिप्रद  सिद्ध  हो  सकता  ae  अ्रडियल  नाविक  के  साथ  यात्रा  की  जोखम

 को  जानते  पुलिस  को  बुला  लिया  कौर  जिसने  प्रारम्भिक  जांचों  के  बाद  जहाज  से  नाविक  को  हटा

 दिया  ।  एक  को  छोड़कर  अन्य  कर्मीदल  भी  सहानूभूति  में  जहाज  छोड़कर  चल  दिये  ।  इन  सभी  बातों  पर

 विचार  करते  शिप मास्टर ने  13  को  ही  जहाज  के  शेष  कर्मचारियों  के  साथ  रवानगी  की
 ।

 2.  भ्रवज्ञाकारी नाविक  को  बंबई  में  जहाज  में  फिर  से  श्राजाने  वाले  कमंडल

 के  बारे  में  शिपिंग  कारपोरेशन  are  इडिया  तथा  कलकत्ता  में  नेशनल  युनियन  श्राफ  सी फेयर र्स  श्राफ  इडिया

 के  बीच  कलकत्ता  में  एक  समझौता  किया  तदनुसार  शिपिंग  कारपोरेशन  के  पीछे  रह  गये  कर्मीदल

 को  लेने  के  लिये  बंबई  में  जहाज  को  मोड़ते  हेतु  को  आदेश  दिये  ।  जहाज  ने  18-11-74

 को  बंबई  से  दूर  लंगर  उठा  लिया  ale  कर्मीदल  जोकि  उसी  तारीख  को  बंबई  जहाज  में  फिर  सवार

 हो  गया  कौर  जहाज  रवाना  हो  गया  ।  शिपिंग  कारपोरेशन  ने  मामले  की  भ्र  जांच  के  लिये  एक

 तम  समुद्री  भ्रधीक्षक  नियुक्त  किया  है  ।

 शरणार्थियों  के  बताने  के  लिये  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाना

 4260. श्री  हरविन्द  एस०  क्या  पति  कौर  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  at  तिव्बत  के  शरण  तथा  श्रीलंका  प्रौढ़  बर्मा  से  स्वदेश

 are  भारतीयों  को  बसाने  के  लिये  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाने  के  मामले  में  पुनर्वास  wie  भूकृष्मकरण

 संगठन  निर्धारित  कायक्रम  से  पीछे  हैं  ;  ak

 यदि  तो  विलम्ब  के  कया  कारण  हैं  शर  wa  तक  कितनी  भूमि  कृषि  योग्य  बनाई  गई
 >
 2

 पूति  atc  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी०  नहीं  ।

 विलम्ब  के  कारणों  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 पुनर्वास  भूमि-उद्धार  संगठन  ने  अपनी  स्थापना  1-11-1964  से  31-10-1974

 दण्डकारण्य  में  विस्थापित  व्यक्तियों  तथा  प्रत्यावासियों  एवं  आदिवासियों ak  झ्रण्डटमान  झर  निकोबार

 aq  में  भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनर्वास  के  लिए  लगभग  1,18,405  एकड़  भूमि  का  उद्धार  किया  है  ।  इसके
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 ग्र ति रिक्त  राज्य  सरकारों  के  लिए  क  के  ए  कों  की  फालतू  क्षमता  अन्य  श्रयोजनों  के

 ऐजेन्सी  के  orate  पर  भूमि-उद्धार  के  लिए  प्रयोग  किया  गया है  ।

 पश्चिम  जमाल  श्र  श्रीराम  में  मर  व्यक्ति

 4261.  श्री
 तरल

 क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की कृपा  करेंगे

 किः

 कौर  पश्चिम  बंगाल  में  एक  मई  से  31  1974  तक  की  में

 श्रत्निशोध  at  अन्य  बीमारियों  के  कारण  कितने  व्यक्ति  qt;  कौर

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रभाव-प्रीत  व्यक्तियों  की  सहायता  के  लिये  औषधियाँ  तथा  अन्य

 चिकित्सा  सुविधाएं  पहुंचाई  पौर  यदि  तो  कितनी  औषधियाँ  भेजी  हैं  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवहन  नियोजन  मंत्रालय  उप  मंत्री  'o  के ०  एस०  :
 तथा

 :
 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 खेतो  तांबा  परियोजना  का  कंसेट्रेटर  प्लॉट

 4262.  श्री  शिवनाथ  fag:  क्या  इस्पातਂ  कौर
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खेतड़ी  लाम्बा  परियोजना  का  कंसेट्रेटर  प्लांट  गत  एक  वर्ष  से  प्रति  मास  कितने दिन  काम

 करता  रहा  तथा  कितने  दिन  खराब

 इसके  बार-बार  खराब  होने  के  क्या  कारण  थे  gk  क्या  इस  का  डिजाइन  तैयार  करने  या

 इसको  स्थापित  किये  जाने  से  किसी  एजेंसी  द्वारा  गड़बड़ी  किये  जाने  का  संदेह  है

 कंसेट्रटर  प्लांट  के  चालू  किये  जाने  के  पश्चात्‌  wa  तक  इसके  सुधार  पर  कितनी  धनराशि

 खर्चे  की  जा  चुकी  ow  कितनी  धनराशि  खच  किये  जाने  की  संभावना  है  ;

 क्या  कंसेड्रेट  प्लांट  के  दूसरे  स्ट्रीम  कौ  शीघ्र  ही  चालू  किया  जाना  है  we  फ्रेंच  स्प

 सलाहकारों  ने  कंसेट्रेटर  प्लांट  को  चलाकर  दिखा  दिया  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  संग्रहालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  खेतड़ी  परियोजना

 के  सांद्रा  संयंत्र  में  पिछले  एक  साल  के  दौरान  महीने  में  औसतन  24  दिन  काम  gut  है  ।  कुल  330

 कार्य-दिवसों में  से  बाकी  के  42  दिनों  में  संयंत्र  का  कामकाज  कुछ  परिवर्धनों  के  जो  कुछ

 परिचालन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  जरुरी  थे  ;  तथा  बार-बार  की  खराबी  के  कारण

 बंद  रहा  ।  i

 aa  में  बार-बार  की  खराबी  कुछ  डिजाइन  संबंधी  कमी  के  कारण  पैदा  जिसे  दूर

 करना  था  ।  लेकिन  डिजाइन  या  निर्माण  में  किसी  एजेंसी  द्वारा  किसी  प्रकार  की  तोड़-फोड़  का  संदेह

 बेबुनियाद  है  ।

 संयंत्र  के  परिवहन  में  va  तक  लगभग  तीन  लाख  रुपये  खर्च  हो  चुके  हैं
 ।

 इस  मद  में

 अभी  एक  लाख  रुपये  att  खच  होने  की  संभावना  है  ।

 संयंत्र  की  दूसरी  स्ट्रीम  चालू  होने  को  है  ।  किन्तु  इस  समय  केवल  एक  स्ट्रीम  चल  रही

 सलाहकारों  द्वारा  सांद्रण  aaa  को  1973  में  परीक्षण  के  तौर  पर  चलाया  गया  था  ।
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 east  तांबा  परियोजना  तेजाब  तथा  vars  सयंत्र

 4263.  श्री  शिवनाथ  कया  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  में  तेजाब  तथा  veer  संयंत्र  के  लिए  एफ०  ई०  डी०
 सोए

 ठेकेदार  ने  भ्रामक  बार  काम  करना  रोक  दिया  है  क्योंकि  उन्हें  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  में  भारी  धनराशि

 लेनी  है  ;  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  र
 Q  शौर

 क्या  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  भारी  ऋण  में  है  कौर  वित्तीय  दृष्टि  से  स्थिति  काबू  से  बाहर

 है  ।  यदि  तो  उक्त  स्थिति  के  लिये  कौन  जिम्मेदार  है  ?

 इस्पात  कौर  खान  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  सुखदेव  :  भुगतान  में  विलम्ब  के

 कारण  मैसर्स  एफ ०  ई०  डी०  तरो ०  ने  1974  में  खेतड़ी  में  काम  बन्द  कर  दिया  था  ।  हिन्दुस्तान

 कापर  लि०  द्वारा  1974  में  मैसेज  एफ०  fo  डी०  को  को  कुछ  भुगतान  किया  गया  जिसके

 बाद  उन्होंने काम  शुरू  कर  दिया  ।  एफ०  ई०  डी०  को  ने  31  1974  को  काम  फिर

 बन्द  कर  दिया  क्योंकि  श्राय-स्त्लोतों  की  जटिल  स्थिति  के  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  बाद  के  भूगतान

 नहीं  कर  सका  |  परन्तु  हाल  ही  में  एफ०  ई०  डी०  ग्रो ०  को  उनके  बकाया  बिलों  के  लिए  एक

 करोड़  रुपये  का  भुगतान  किया  गया  है  ake  oem  है  कि  वे  शीघ्र  ही  पुनः  काम  आरम्भ  कर  देंगे

 खेतड़ी  तांबा  परियोजना  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  की  एक  यूनिट  है  ।  पिछले  कुछ  महीनों

 से  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  की  वित्तीय  स्थिति  कठिन  हो  गयी  है  ।  इसके  कुछ  कारण  ये

 1974  से  तांबा  धातु  पर  उत्पादन  शुल्क  में  वृद्धि  तथा  तांबा  ara  व  रोक  फास्फेट  ईधन  तेल  oie  कच्चे

 ara  पर  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड की  बैकों  से  भ्रपेक्षित  ऋण  सुविधायें  प्राप्त  करने  की  menace  t

 तांबा  सायरो  तथा  wa  कच्चे  माल  की  पर्याप्त  जिससे  satay  को  शुरू  करने  के  लिये  जमा  किया

 गया  के  कारण  काफी  धन  राशि  बन्धक  रखनी  पड़ी  जिस  पर  कम्पनी  ने  बैकों  से  अपेक्षित  ऋण

 सुविधायें  नहीं  ली  क्योंकि  विभिन्न  उद्योगों  पर  ऋण  नियंत्रण  लागू  हो  चुका  था  ।  वित्तीय  स्थिति  को

 संभालने के  लिये  कम्पनी  को  2.  00  करोड़  रुपये  के  अल्पकालीन  ऋण  की  स्वीकृति  तथा  ae  ही  में

 बजट  प्रावधान  में  से  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  के  लिये  3.39  करोड़  रुपये  की  राशि  प्रदान  की  गई

 हंगरी  के  प्रधान  मंत्री  को  यात्रा

 4264.  श्री  बोर भद्र  fag:  बया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हंगरी  के  प्रधान  मंत्री  ने  1974  में  भारत  की  यात्रा  की  कौर

 यदि
 तो  उनकी  यात्रा  का  उद्देश्य  क्या  था  तथा  उनके  साथ  क्या  बातचीत  हुई

 ?

 विदेश  मंत्रालय में  उप  मंत्री  विपिनपाल  :  हां  ।  प्रधान  मंत्री  श्रीमती  इंदिरा
 गांधी  के  निमंत्रण  पर  हंगोरियाई  लोक  गणराज्य  की  मंत्रि-परिषद  के  अध्यक्ष  महामान्य  श्री  जनो  फाक

 ने  21  से  26  1974  तक  भारत  की  राजकीय  यात्ना  की  थी  ।

 इस  यात्रा  का  उद्देश्य  भारत-हंगेरियाई  सहयोग  तथा  परस्पर  समझबूझ  को  बढ़ाना

 था
 ।

 दोनों  प्रधान  मंत्रियों  के  बीच  परस्पर  हित  के  द्विपक्षीय  तथा  म्रंतर्राप्ट्रीय  प्रश्नों  पर  वार्ता  हुई  ।

 विचारों  के  श्रमदान-प्रदान से  एक  तो  इस  बात  की  पुष्टि  हुई  कि  दोनों  पक्षों  के  विचारों  में  अ्रत्याधिक

 समानता  दूसरे  इस  वार्ता  से  भारत-हंगेरियाई  सहयोग  के  विकास  को  भी  बल  मिला  ।
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 aah

 1974

 हंगोरियाई  sat
 मंत्री  की  बाता  की  समाप्ति  पर  26  1974  को  जो

 भारत-हंगोरियाई

 संयुक्त  विज्ञप्ति  जारी  हुई  उसकी  एक  प्रति  सदन  के  पुस्तकालय  में  रखी  जा  रही  है  ।

 पूति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  निम्नतम  राशि  के  टेंडरों  को  स्वीकार  न  करने  के  मामले

 4265.  at  मूल  चन्द  क्या  पति  श्र  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पूति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  ने  19  1974  को  खुले

 एल  श्रौर / 23  1974  की  खुले  202/46/390/13-3-74/27-4-74  पी०  एल०  के

 मामलों में  निम्नतम  राशि  के  टेंडरों  को  स्वीकार  नहीं  किया  ;  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  git  शर  निपटान  महानिदेशालय  के  फैसला  करने  वाले  अधिकारियों  द्वारा  की  गई

 गम्भीर  झ्र नियमितता ओं  श्र  बूटियों  के  बारे  में  सरकार  की  से  जांच  करने  के  लिये  कोई  प्राधिकरण

 है  ;  झर

 निपटान  महानिदेशालय द्वारा  निम्नतम  राशि  के वर्ष  1973  शर  1974  में  पूर्ति

 कितने  टेंडर  अस्वीकार  किये  गये  ?

 पूरि  श्र  पुनर्वास  मंत्रों  go  के०  जी  हां  ।

 पहला  मामला  टंडन  सं०  पी/107/46/099/7-5-74/पी.

 18-9-74  को  टेंडर
 खोले  गये  ।  लगभग  14  प्रतिशत का  मूल्य  अधिमान  स्वीकार  करते  हुए  एक  लघु

 उद्योग  एकक  से  प्राप्त  अगले  न्यूनतम  fade  के  पक्ष  में  बड़े  उद्योग  एककों  के  पहले  चार  निम्नतम  निबंधों

 की  उपेक्षा  की  गई  थी  ।  सामान्यतः  बड़े  उद्योग  एककों  से  प्राप्त  नियमों  का  अतिक्रमण  करते

 हुये  लघु  उद्योग  एककों  को  15
 प्रतिशत  तक  मूल्य  अधिमान  स्वीकार  किया  गया  ।

 दूसरा  मामला  स०  202/46/390/13-3-74/27 एल  )

 23-7-74  को  जब  टेंडर  खोले  गये  तो  कुल  नौ  निवेद  प्राप्त  हुये  उद्योग  क्षेत्र  से  छः  श्र

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  से  ।  निविदा-पुछताछ  में  तीन  मद  निहित  थे  ।  विचार  विमश  के  दौरान  चार

 निवेशों  में  से  पूर्ण  रूप  से  तकनीकी  विशिष्टियों  के  नहीं  थे  उन  पर  विचार  नहीं  किया  गया  ।

 इस  क्रिया वेश  को  निम्नलिखित  अन्य  दो  निविदा  में  विभाजित  कर  दिया  गया  ——

 बड़ा  उद्योग  एकक  :  46. 5  मी०  टन

 लघु  उद्योग एकक  :  42, ि  ATo  टन  |

 aq  उद्योग  एकक  को  लगभग  9% का  मूल्य  श्रीमान  दिया  गया  ।  तथापि  ज  के  एक  भाग

 की
 तुरंत  सुपुर्दगी  का  सक्रिय  करने  के  लिये  उसे  बड़े  उद्योग  एकक  को  दिया  गया  ।

 at  att

 कभी  कभी  वैध  कारणों  की  दुष्टि  से  न्यूनतम  निवेदों  की  भी  उपेक्षा  कर  दी  जाती  है  ।

 किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  प्रांतों  को  नहीं  रखा  जाता  है  कौर  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  उन्हें  एकत्रित  करने  में

 लगने  वाला  समय  wie  श्रम  परिणामों  के  ग्रनुरूप  नहीं  होगा
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 —

 सरकारी  कर्मचारियों में  क्षय  रोग

 4266.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला
 कया  स्वास्थ्य  कौर  परिवहन  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  देश  में  क्षय  रोग  wat  भी  स्वास्थ्य  के  लिये  मुख्य  खतरा  बना  हुमा  है  ;

 क्या  दिल्‍ली  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  सरकारी  कमचारी  क्षय  रोग  से  ग्रस्त  हैं  ;

 कया  कर्मचारियों  के  स्वास्थ्य  की  प्रत्येक  ad  जांच  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है

 और  यदि  तो  उक्त  बीमारी  की  रोकथाम  के  लिए  कार्यवाही  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  Fo  एस०  :
 जहां  ।

 क्षय  रोग  के  रोगियों  के  बारे  में  कोई  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  |

 ऐसी  कोई  योजना  तैयार  नहीं  की  गई  है  क्योंकि इस  बात  को  सिद्ध  करने  के  लिए  कोई

 प्रमाथ  नहीं  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  में  श्राम  प्रौढ़  जनता  की  तुलना  में  क्षय  रोग  की  घटनायें  अधिक

 होती हैं  ।

 खदेड़ो  तांबा  परियोजना  में  कथित  दर् विनियोग  के  मामले

 4267.  at  शिवनाथ  कया  इस्पात  ale  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  खेतड़ी  तांबा  परियोजना  में  माल  की  खरीद  में  हुए  गम्भीर

 साल  के  मामलों  की  जांच  कर  रहा  है

 यदि  तो  उक्त  मामलों  के  तथ्य  क्या

 ऐसे  भ्र धि कारियों के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  जा  रही  है  जिनकी  ईमानदारी  पर  शंका

 >?

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  A  उप-मंत्री  सुखदेव  :  )

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  अपनी  जांच-पड़ताल  ह  पहले  इसके  ब्यौरे
 बतलाना  सार्वजनिक  हित  में  नहीं

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच-पड़ताल  पूरी  होने  पर  कार्यवाही  किए  जाने  के  बारे  में  निर्णय
 किया  जाएगा

 बंगलादेश  को  ऋण

 4268.  मौलाना  इसहाक  सम्भालो :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  बंगलादेश को  10  करोड़  रुपये  का  ऋण  देने  का  निर्णय  किया  है

 यदि  at  उसका  ब्यौरा  क्या

 विदेश
 मंत्रालय

 में
 उप-मंत्रो

 विपन  पाल  जी
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 ऋण  भारत  से  बंगलादेश  को  पी०  प्रो ०  एल०  कच्चा  लोहा  शर  सीमेंट

 के  खर्चे  में  काम  आएगा |

 इस  ऋण  पर  5  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  ब्याज  होगा  ।  मूलधन  30  1977 शआर  30  सितम्बर

 1978  को  दो  बराबर  किश्तों  में  wer  किया

 श्रीमतियों  सें  मिलावट  के  मामले

 4269.  श्री  सो०  के०  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानक।री  है  कि  औषधि  उद्योग  में  बड़े  पैमाने  पर  मिलावट

 की  जा  रही  है  ,

 गत  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  मिलावट  करने  के  कितने  मामले  दर्ज  किये  इस

 सम्बन्ध  में  कितने  अपराधी  गिरफ्तार  किये  गये  तथा  उन्हें  सजा  दी  शौर

 क्या  सरकार  इस  मामले  में  ate  निर्णायक  कार्यवाही  करने  श्र  तस्करों  के  समान  ही  इन

 समाज  facet  तत्वों  को  कठोर  सजा  देने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  र  परिवार  नियोजन  मंत्रालय
 में  उप-संधि  ए०  के०  एस०  :  नकली

 शर  मिलावटी  दवाइयां  काफी  मात्रा  में  तैयार  हो  रही

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  प्रौढ़  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 ग्रोस्ज़ी  ate  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  भ्रन्तगंत  गलत  ब्रांड  वाली  कौर

 मिलावटी  दवाइयों  का  निर्माण  करने  के  लिए  जो  दण्ड  दिया  जाना  है  वह  10  वर्ष  तक  की  कंद

 जुर्माना  है  तथा  जो  कम  से  कम  एक  वर्ष  तक  न्यायालय  द्वारा  लिखित  रूप  से  विशेष  कारण  देते  हुए

 कम  भी  किया  जा  सकता  इस  अधिनियम  को  संशोधित  करने  का  विचार  है  ताकि  अण्डों  को

 अधिक  कठोर  बनाया  जा  सके

 कुमुद  लौह-ग्राहक  परियोजना

 4270.  श्री  अर्जुन  संजो  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 हमारे  प्रधान  मंत्री  के
 गत

 दौरे  के  दौरान  भारत  ae  ईरान  के  बीच  हुए  करार  के  झ्रनुसार

 संयुक्त  उपक्रमों  का  विस्तार  विशेषकर  गत  चार  महीनों  के  भीतर  ईरान  की  सहायता  से  कुद्रेमुख

 लौह-अयस्क  परियोजना  का  विस्तार  संयुक्त  भारत-ईरान  शिपिंग  लाइन  ate  शभ्रारम्भ  करने  में

 कया  प्रगति  हुई

 तत्सम्बन्धी  रूपरेखा  क्या है  |

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विपिन  पाल  :  श्र  :  भारत  ak  ईरान

 के  बीच  भारत-ईरानी  शिपिंग  लाइन  से  संबंधित  समझौते  को  अंतिम  रुप  दे  feat  गया  है  जो  दोनों  देशों

 के  बीच एक  संयुक्त  उद्यम  इस  समझौते  में  ईरानी-हिंदी  शिपिंग  कम्पनी  लिमिटेड  नामक  एक  संयुक्त

 शिपिंग  कम्पनी  स्थापित  करने  की  बात  विदित  इसका  मुख्यालय  तेहरान  में  होगा  ale  इसमें  भारत
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 के के  जहाजरानी  निगम  का  शेयर  49%  होगा  तथा  नेशनल  लाइन  का  51% 1  दोनों  देशों  he  BEX

 qq  के  बन्दरगाहों  के  वीच  तथा  ऐसे  बन्दरगाहों  के  जिन  पर  परस्पर  सहमति  5,00,000  टन

 माल  ढोने  की  इस  लाइन  की  क्षमता  कुद्रेमुख  लौह  वयस्क  परियोजना  जैसी  दूसरी
 परियोजनाओं

 के  ब्यौरों  के  बारे  में  इस  समय  ईरानी  प्राधिकारियों  से  विचार-विमर्श  हो  रहा

 भारत-बुलगारिया करार

 4271.  श्री  चय  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  में  बलगारिया  से  हाल  ही  में  कोई  करार  किया
 कौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 भारत-बलगेरिया  वैज्ञानिक विदेश  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विपिन  पाल

 एवं  तकनीकी  सहयोग  पयक्त ्य  are  की  पहली  बैठक  की  समाप्ति  पर  11  1974  को  एक

 प्रोटोकोल  हस्ताक्षर  किए  गए

 प्रोटोकोल  में  दोनों  पक्षों  ने  उन  क्षेत्रों  का  उल्लेख  किया  जहां  खाद्य  पदार्थ  बनाने  का  उद्योग

 मशीन  भारी  उद्योग  श्र  संयुक्त  रसायन  कौर  भेषज  तथा  व्यापार

 विनिमय  के  क्षेत्रों  में  सहयोग  किया  जाएगा  ।

 शेख  अब्दुल्ला  के  साथ  हुई  बातचोत  पर  पाकिस्तान  को  प्रतिक्रिया

 4272.  श्री  सो०  के ०  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पाकिस्तान  के  प्रधान  मंत्री  द्वारा  व्यक्त  इन  विचारों की  ओर

 दिलाया  गया  है  कि  काश्मीर  समस्या  के  हल  के  लिए  area  wie  शेख  भ्रब्दल्ला  द्वारा  निकाले  गए  किसी

 फार्मूले  को  पाकिस्तान  तब  तक  स्वीकार  नहीं  करेगा  जब  तक  उसका  देश  बातचीत  में  शामिल  नहीं  होगा

 आर

 याद  तो  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 2?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्रों  विपिन  पाल  :  सरकार  ने  स  ug की  प्रेस

 रिपोर्ट देख  ली

 शेख  मोहम्मद  के  साथ  बातचीत  पूर्णरूप  से  भारत  अन्दरूनी  मामला  है

 पाकिस्तान  की  उसमें  कोई  अधिकारिता  नहीं  यह  बात  पाकिस्तान  को  साफ  बता  दी  गई

 बम्बई  से  प्रकाशित  पत्निका  समह  में  तालाबन्दी

 4273.  परों  मघ  दण्डवत  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बम्बई  से  प्रकाशित  होने  वाली  फ्री  ta  जर्नलਂ  ak  पत्निकाਂ  समह  में  ताला

 बन्दी  की  घोषणा की  गई  है  ;

 यदि  तो  तालाबन्दी की  धोषणा  कब  से  की  गई

 सरकार  ने  तालाबन्दी  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?
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 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्र  बालगोविन्द  चो  ज  :  यह  ा  आवश्यक  रूप

 से  राज्य  के  कार्यक्षेत्र  में  प्राता  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  महाराष्ट्र  के  श्रम  मंत्री  के  हस्तक्षेप
 पर

 एक  समझौते  का  पालन  करते  हुए  पारी  प्रेस  शक्ति  श्र  प्रेस  बुलेटिन

 इंडियन  नेशनल  बम्बई  में  17  1974  को  तालाबंदी  समाप्त  कर  दी

 Workers  laid  of  in  Casting  Factories  in  Uttar  Pradesh  due  to  Power  Crisis

 4274.  Shri  M.  S.  Purty:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  more  than  one  and  a  half  lakh  labourers  working  in  casting  factories

 and  steel  casting  factories  in  Uttar  Pradesh  have  been  rendered  unemployed  as  a  result  of

 power  shortage;  and

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto  and  the  attitude  being  adopted  by  Govern-

 ment  for  providing  employment  to  these  unemployed  labourers?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Bal  Govind  Verma):  (a)  and  (b)

 The  matter  falls  essentially  in  the  State  sphere.  The  Ministry  of  Labour  have  no  informa-

 tion  on  the  subject.

 हिन्दुस्तान  स्टोल  लिमिटेड  का  पुर्नगठन

 4275.  श्री  एस०  एन०

 थ्री  gto  डॉ०  देसाई  :

 श्री  पी०  गंगादेवी  :

 at  रघुनन्दन लाल  भाटिया

 श्री  श्रीकिशन  मौकों  :

 श्री  प्रूढोम  काकोडकर  :

 थी  safe चरण  दास  :

 क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  का  पुनर्गठन  कर  दिया

 यदि  तो  क्या  परिवर्तन  किये  गये  श्र

 क्या  पुनर्गठन  कार्य  पुरा  हो  गया  है  ate  यदि  तो  प्रस्तावित  व्यवस्था  की  मुख्य  बातें

 हैं
 ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :
 से  राम्भवतः

 प्राय  स्टील  भ्र था रिटी  श्राफ  इंडिया  लि०  की  स्थापना  के  संदर्भ  में  हिन्दुस्तान  स्टील  पुनर्गठन से  यह

 मामला  अभी  सरकार  के  विचाराधीन

 अगले  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  इस्पात  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव

 4276.  श्री  एस०  Yao  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  are  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इस्पात  का  रायात  करने  का  सरकार  का  विचार
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 (a)  यदि  at,  तो  कितनी  मात्रा  में  इस्पात  का  आयात  किये  जाने  की  सम्भावना

 किन-किन  देशों  से  इसका  प्रख्यात  किया  कौर

 इसके  परिणामस्वरुप  कितनी  विदेशी  मुद्रा  बचें  होने  की  सम्भावना

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  से  इस  समय

 इस्पात  के  से  परामशे  करके  भझ्रगले  वर्ष  के  लिए  आयात  योजना  बनाई  जा  रही

 जम्मू  शौर  काश्मीर  सकता  आयोग  द्वारा  नकलों  श्रायर्वेदिक  श्रौषधियां  बनाने  वाले  गिरोह  का  पकड़ा

 जाना

 4277.  श्री  atte  fag  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया  जम्मू  सौर  काश्मीर  सतकंता  अयोग  ने  श्रीनगर  में  नकली  आयुर्वेदिक  औषधियाँ

 बनाने वाले  एक  ऐसे  देशव्यापी  गिरोह को  पकड़ा  है  जिसमें  विभिन्न  राज्यों  के  स्वस्थ्य  विभाग  के  उच्च

 अधिकारी  तथा  कुछ  प्रमुख  आयुर्वेदिक  फारमेसी  शामिल

 क्या  इन  अत्यधिक  हानिकारक  औषधियों  के  सेवन  से  अनेक  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो

 ौर

 क्या  इस  मामले  में  घोई  गिरफ्तारी  की  गई  है  और  यदि  तो  सरकार ने  इस  बारे

 में  क्या  कार्यवाही की

 स्वास्थ्य  र  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के०  एम०  :  से  (7)

 सूचना  एकत्न  की  जा  रही  है  रोक  प्राप्त  होने  पर  सभा  पर  रख  दी  जायेगी  |

 बम्बई  ana  रिलेशन  प्रोजेक्ट

 4278.  श्री  मधु  लिमये  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके
 मंत्रालय

 ने  हाल ही  में  भ्र धि नियमित  भारतीय  पत्तन  अधिनियम  के  संशोधन  के

 wid  उसकी  प्रदत्त  शक्ति  का  उपयोग  महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  को  बम्बई  ang  रिलेक्जेशन  प्रोजक्ट

 को  ५  कार्यान्वित  करने  से  रोकने  के  लिये  किया  है  अथवा  करने  का  विचार  झर

 यदि  तो  योजना  के  अग्रेतर  कार्यान्वयन  से  नगर  में  होने  वाली  भीड़-भाड़  झर

 यातायात  की  रुकावटों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शीघ्र  कार्यवाही  न  किये  जाने  के  क्या  कारण

 नौवहन  अर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच ०  एम०  :  संभवतया

 उल्लेख  बड़े  पत्तन  न्यास  1963  की  धारा  46  में  संशोधन  का  है  जिसमें  यह  व्यवस्था  हो

 कि  कोई  व्यक्ति  न्यास  बोर्ड  की  लिखित  रूप  में  बिना  पूर्व  अनुमति  के  पत्तन  प्रयोग  पत्तन  पहुंच  मार्गों

 की  सीमा  में
 भ्रष्ट

 का  भूमि  सुधार  कार्य  नहीं  यह  अधिकर  संशोधन  अधिनियम  के  लागू  होने  के

 बाद  ही  प्राप्त  होगा
 we

 बड़े  पत्तन  न्यास  अधिनियम  बम्बई  पत्तन  को  लागू  किया

 प्रश्न  नहीं  gear
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 से पश्चिम
 ए
 एशिया  पपर  सहयोग  का  अनवर बनकाना वातावर  dar  बरता

 4279.  श्री सध  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  नहीं है  कि  भारत  ने  पश्चिम  एशिया  में  अरब-राष्ट्र बाद  प्र  साम्राज्यवाद-विरोधी

 शक्तियों  का  निरन्तर  समर्थन  किया  है

 क्या  इससे  इन  देशों  विशेषकर  तेल  उत्पादक  देशों  में  भारत  के  लिये  पर्याप्त  सदभावना

 पदा  नहीं  हु  है

 तेल  उत्पादक  देशों  में  से  किस-किस  देश  ने  भारत  को  रियायती  दर  पर  तेल  बेचने

 की  पेशकश  की  है

 क्या  भारतीय  कूटनीति  प्रौद्योगिक  विकास  के  मामले  में  इन  देशों  के  साथ  परस्पर

 लाभकर  वाणिज्यिक  झ्रादान-प्रदान  सहयोग  के  विकास  के  लिये  आधार  gare  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  कटनीति  प्रौढ़  वाणिज्यिक  गतिविधि  के  इस  क्षेत्र  में  विदेश  मंत्रालय

 a  वाणिज्य  मंत्रालय  के  बीच  कौर  भ्रमित  तालमेल  पैदा  करने  के  लिये  नये  उपाय  करने  का

 विदेश  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  विपिन  पाल  भारत  ने  ग्रामों  अपन  भाग्य

 निर्णय  की  नो  विदेशी  दबाव  एवं  हस्तक्षेप  से  मुक्त  उचित  ग्राकक्षिगः  सदा  समर्थन  किया

 है  ग्रोवर  एशिया  में  इजराइली  सशस्त्र  आक्रमण  जैसे  arene  कार्यों  की  बराबर  निन्दा  की

 सरकार  को  विश्वास  है  कि  इस  नीति  की  अरब  दनिया  ने  व्यापक  रूप  से  सराहना  की

 a.
 हमने इस  क्षेत्र  बहत  से  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  मामलों  पर  बातचीत  की  जिसमें

 ईराक  ate  ईरान  भी  शामिल  इन  दोनों  ने  ही  हमें  विलम्बित  भूगतान  की  सुविधाएं  प्रदान  की  है

 श्र  हमारे  साथ  औद्योगिक  शर  wiles  .  सहयोग  करना  स्वीकार  किया

 ष्ा
 |  |  )  ate  (=)  विदेश  मंत्रालय  में  भारत  सरकार  के  प्राय  मंत्रालयों  से  जिनमें  वाणिज्य  मंत्रा

 लय
 तो  शामिल ही  लगातार  सम्पर्क  बनाये  हुए  हैं  जिससे  fe  ऐसे  मामलों  में  सम-वय  स्थापित  किया

 जा
 सके  जिनसे  राजनीतिक  एवं  अस्थिर  क्षेत्रों  में  हमारे  बंदे शिक  संबधों  पर  प्रभाव  पड़ता  हो  ।

 भारत-जापान  सम्बन्ध

 4280.  मघ  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्व  आधिक  मंत्री  के  हाल  ही  के  लक्षणों
 ote  तेल

 के  मूल्यों  में  अत्यधिक  वुद्धि  का सामान्य  रूप  से  भारत-जापान  संबंधों  ate  विशेष  रूप  से  विदेश  व्यापार  संबंधों  पर  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 यदि  तो  किस  प्रकार  से  और

 जापान  के  साथ  संबंधों  में  श्रीनेत  सुधार  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (
 बिपिन

 पाल  :  हाल की  विश्व-व्यापी झ्राथिक  मंदी  के
 लक्षणों तथा  तेल  के  दामों  में  भ्र साधारण

 से  भारत-जापान  के  राजनीतिक  संबंधों  पर  कोई  विशेष
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 Ga) a

 बल्क
 इसका  सन्तुलन

 mara  सहीं  पढा  थि  जहां  सभ  व्यापार  का  am  न  केवल  इसको  वृद्धि  हो  रही  है

 भी  भारत  के  पक्ष  में  ही  प्रतीक  हो  रहा  है  ।

 भारत के  पक्ष  में  व्यापार-संतुलन  1972-73  के  382.2  करोड़  रु०  से  बढ़  कर  1973-74

 में  995.6  करोड़  रु०  हो  गया  ।  गत  वर्ष  संसार  में  मूल्यों  की  विधि  के  कारण  ही  ऐसा  नहीं  हुमा  बल्कि

 जापान  में  किए  जाने  वाले  हमारे  निर्यात  में  भी  वृद्धि  हुई  है  ।

 भारत  ate  जॉपान  के  विदेश  मंत्रालयों  के  बीच  वारिक  द्विवपक्षीय  विचार-विमश
 नंबर

 1974  में  नई  दिल्‍ली  में  हुए  ।  श्राथिक  विकास  के  अध्ययन  से  संबंधित  भारत  जापान  समितियों  तथा

 भारत-जापान  व्यापार  सहयोग  समितियों  तथा  उद्योग  समुदाय  की  प्रतिनिधि  ने  भी  नवंबर

 में  ही  भारत  में  अपने  विचार-विमर्श  किये  |  जापान  के  साथ  हमारे  संबंधों  को  ate  भी  विकसित  करने  में

 इन  विचार-विमर्शों  से  सहायता मिली  है  ।

 जहाजों  का  निर्यात

 4281.  श्री
 मधु  लिमये  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन मंत्नी  यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 am  सरकारी  क्षेत्र  के  जहाज  निर्माण  कारखानों  को  इंडियन  शिपिंग  लाइन्स  से  पर्याप्त

 क्र पा दश  नहीं  मिले  हैं

 क्या  उक्त  कारखाने  निर्यात  की  संभावनाओं  की  खोज  कर
 रहे

 प्रौढ़

 क्या  विदेशों  क्रयादेश  प्राप्त  करने  में  कोई  सफलता  मिली  है
 ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Tao  एम०  त्रिवेदी  )  जी  नहीं

 जो  हां  |

 \
 }  जी  हां  ।  भज गांव  डाक  लिमिटेड को  सिगापुर  की  um  qTet  के  लिये  दो  मध्यम  ग्रा कार

 के  तटीय  जहाजों  प्रौढ़  ईरान  कौर  सउदी  अरेबिया  के  लिये  65  नजरों  की  सप्लाई
 के

 लिये
 8

 करोड़

 रूपये  के  कुल  मूल्य  के  निर्यात  प्रादश  प्राप्त  हुए  |  ge  विदेशी  फर्मों  ने  दूसरे  हिन्दुस्तान  शिया

 जहाजों  के  अ  देने  की  रुचि  दिखाई  है  ।

 झाल  इंडिया  टेड  यूनियन  कांग्रेस  तथा  इससे  सम्बद्ध  रेलवे  कर्मचारी  यूनियन  हारा  धरना

 4282.  श्री  झारखंडे  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  are  इंडिया  ट्रेड  यूनियत  कांग्रेस  तथा  इससे

 सम्बद्ध  रेल  कर्मचारी  यूनियन  फेडरेशन  के  सदस्यों  ने  20  1974  को  संसद्‌  के  सामने  रल

 चारियों  को  सताये  जाने  तथा  सरकार  की  आवश्यक  जमा  योजना  के  विरुद्ध  धरना  दिया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  शर  20  1974
 को

 वोट  कल्ब  में  एक  धरना  दिया  गया  था  ।  सरकार  की  श्राम  नीति  अपने  कर्मचारियों  को  तंग  करने  की

 नहीं है  ;  परन्तु  जब  कर्मचारी  हिंसात्मक
 a

 गंभीर  भ्र तु शासन  हीनता  के  कार्य  करने  पर  उतारू  हो  जाते

 हैं  तो  लागू  ६  और  नियमों  के  झ  समुचित  कार्यवाही  करनी  पड़तीं  हैं
 ।
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 गुजरात  में  श्रमिक  विवादों  सम्बन्धों  मामले

 4283.  अरबिन्द  एम०  पटेल

 at  बेकारिया  :

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गुजरात  राज्य  में  1  1974  से  31  1974  के  दौरान  श्रमिक  विवादों

 संबंधी  कितने  मामले  प्राप्त  हुए  ;

 इनमें  से  कितने  मामले  पंचाट  श्रमिक  न्यायालयों  को  सौंपे  गये  ;  कौर

 इन  में  से  कितने  मामले  अभी  तके
 निर्णयांधीन  हैं  तथा

 इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  से  एकत्र  की  जा  रही

 है  प्रौढ़  वह  प्राप्त  होने  पर  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 एशियाई  सुरक्षा  के  प्रस्ताव  पर  श्रीलंका  के  प्रधानमंत्री  के  साथ  बातचीत

 4284.  श्री  कार  ato  स्वामीनाथन

 श्री  प्रसन्न भाई

 क्या  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe:

 क्या  भारत  विदेश  मंत्री  ने  19  1974  को  श्रीलंका  के  प्रधान  मंत्री  के  साथ

 बातचीत  की  थी  उनसे  एशियाई  सुरक्षा  संबंधी  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  थी  ;  शौर

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  समझौता  हुआ  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बिपिन पाल  19  1974  को  भारत

 के  विदेश  मंत्रो  ate  श्रीलंका  की  प्रधान  मंत्री  के  बीच  बातचीत  के  दौरान  एशिया  की  सुरक्षा  के  किसी

 विशेष  प्रस्ताव  पर  कोई-विचार-विमर्श  नहीं  sar  था

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 रक्षा  सम्बन्धों  ्रावश्यकताशं
 को  पुरा  करने  के  लिय  नई  परियोजनाओं

 श्री  कार  बी०  स्वामीनाथन

 श्री  प्रसन्न भाई मेहता  :

 श्री  डी०  डी०  देसाई

 श्री  रघुनन्दन  लाले  भाटिया

 श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  :

 श्री  sit  किशन  मोदी

 श्री  अनादि  चरण

 श्री  पी०  गंजा देव

 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  मंत्रालय  रक्षा  उत्पादनों  को  बढ़ाने  के  लिये  नई  परियोजनाएं  arta  करने  पर

 गंभीर  रतापूवंक  विचार  कर  रहा
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 उक्त  परियोजनाओं  पर  कितनी

 (ot रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  qm  रॉम  निवास  रक्षा  संबंधी

 उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  कतिपय  नई  परियोजनाएं  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 परियोजनाओं  की  लागत  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  दे  दिए  जाने  के  पश्चात्‌  ही  बताई  जा  सकती

 है  |

 संयुक्त  क्षेत्र  में
 लघ॒॒इस्पात

 परियोजनाओं

 4286.  श्री  मौलाना  इसहाक  क्या  इस्पात  शर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  संयुक्त  क्षेत्र  में  दो  लघु  इस्पात  परियोजनाएं
 क्रियान्वित  की

 जा  रही
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  रूपरेखा  क्या है
 ?

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सुखदेव  :  शौर

 प्रायः  संयुक्त  क्षेत्र  में  साधारण  इस्पात  के  पिण्डों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  विद्युत  चाप  भट्टी  इकाईयां

 स्थापित  करने  से  है  ।  ऐसे  एककों  के  ब्यौरे  जिन्हें  श्नाशयपत्र।सी ०्रो  ०बी  ०  लाइसेंस  जारी  किये

 RT

 क्रम  सख्या  एककों का  नाम  वार्षिक  क्षमता  स्थान

 —
 आसाम  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लि  ०,  गोहाटी  50,000  असम

 ठीक-ठीक  स्थान  नहीं  दिया

 गया

 ह
 आध्  प्रदेश  इंडस्ट्रीज  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  50,000  पलोंचा  (  कोठागुडम

 पास
 )

 50,000 गुजरात  इंडस्ट्रियल  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  लि  ०,

 बाद

 हरियाणा  पोली  eaten  लि  ०,  चंडीगढ़  50,000  हिसार

 स्टील  कम्पलैक्स लि  )  केरल  50,000  कालीकट

 गोंकटे  स्टीवन  लि  ०,  महाराष्ट्र  50,000  तारापुर  (

 ड 18,000

 इण्डस्ट्रियल  डिवलपमेंट  कारपोरेशन श्राफ  उड़ीसा  18,000

 पंजाब  कन् कास्ट  स्टीवन  लि०  लुधियाना  50,000  लुधियाना

 10  राजस्थान  स्टेट  इंडस्ट्रियल  एंड  मिनरल  डिवलपमेंट  50,000  जयपुर

 कारपोरेशन लि  ०,  जयपुर
 1.0  यू  ०पी

 ०
 te  इंडस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  1;  00,000  जिला  बलिया

 कान

 12  वेस्ट नं  18,000 महाराष्ट्र
 डेवलपमेंट  कारपोरेशन

 पूना
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 मार तोय  नौवहन  निगम  द्वारा  ब्रिटेन  से  प्राप्त  जहाज

 4287.  श्री  पी०  जी०  नया  नौवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 गत  तीन  वर्षों  में  भारतीय  नौवहन  निगम  ने  ब्रिटेन  से  जहाज  प्राप्त  करने  पर  कितनी
 राशि  व्यय  आर

 भारत  के  लिये  ब्रिटेन  में  निमित  अन्य  जहाजों  की  डिलिवरी  का  तरीका  क्या  था  तथा

 उनकी  क्षमता  कितनी  है  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  :  रोक  शिपिंग

 कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  fo  ने  पिछले  तीन  वर्षों  में  यू०के०  से  कोई  नया  जहाज  प्राप्त  नहीं  किया है

 परन्तु  उन्होंने  प्रत्येक  75,000  डी डब्लू टी  की  क्षमता  के  दो  खुले  माल  वाहकों  के  लिये  Jogo  में

 1971  में  sex  इनके  लिये  1974  तक  99.05  लाख  रु०  कुल  भुगतान  किया

 गया  ।  पहले  जहाज  की  1974  में  तथा  दूसरे  की  1975  में  सुपुर्दे  किये  जाने  की

 संभावना  है  ।

 बंगाल  पोट रोज  लिमिटेड  के  दो  कारखानों  में  तालाब दी

 4288.  डोनेन  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  बंगाल  पॉटरीज  लिमिटेड  द्वारा  दो  कारखानों  में  ॥ प्रबंध  रूप

 से  तालाबन्दी  किए  जाने  की  are  दिलाया  गया

 क्या  सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  लगभग  5000  कर्मचारियों को  उनका  जीत  कियां

 em  वेतन  तक  नहीं  दिया  गया  है  ae  वे  भारी  वित्तीय  संकट  में  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  उक्त  तालाबन्दी  को  उठवाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 बालगोविन्द

 :
 से  यह  मामला  राज्य

 कार्य  क्षेत्र  में  कराता  है  ।

 भिलाई  शर  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्रों  का  विस्तार

 4299. st  राजदेव  :  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विस्तार  किये  जाने  से  qa  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  की  उपयोग  की  जाने  वाली  क्षमता
 113

 रुकेगा  इस्पात  संयंत्र  की
 98

 प्रतिशत  रोक  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  की
 101

 प्रतिशत
 थी

 शर
 विस्तार

 fea  जाने  के  बाद  यह  घट  कर  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  में  78  दुर्गापुर  इस्पात  aa ~
 म  46

 प्रतिशत  श्र  रुरकेला  इस्पात  संयंत्र  में  58  प्रतिशत रह  गई

 यदि  तो  उक्त  तीनों  संयंत्रों  के  विस्तार  पर  लगभग  400  करोड़  रुपये  व्यय  किये  जाने

 के  बाद  भी  क्षमता  के  कम  उपयोग  के  क्या  कारण  है  ?

 प्लाट कि  cv  ल  प्र् इस्पात  र  खान  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सुखदेव  :

 केला  के  तीनों  इस्पात  कारखानों  में  प्रत्येक  के  सामने  किसी  भी  वित्त  वर्ष  में  प्रथम  विस्तार  से  पहले  कौर
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 1896  (5808)

 बाद  की  अवधि  में  इस्पात  पिण्ड तथा  विक्रेय  इस्पात  aT  अधिकतम  उत्पादन  तथा  स्थापित  क्षमता की

 तुलना  में  उसका  प्रतिशत  तथा  प्राप्ति  का  वर्ष  दिखाया  गया  है
 बनननननाण

 मस

 अधि  1१11  उ  पादन

 ह  विकि  eee  a  te

 क्षमता  जिस  वर्ष  में  क्षमता  का  जिस  वर्ष  में

 प्रतिशत  उत्पादन  प्रतिशत  उत्पादन  हुश्न

 ————  a

 विस्तार से  पहले  विस्तार बाद

 इस्पात

 भिलाई  114.4  1963-64  84  1972-73

 दुर्गापर  100  1964-65  51  1968-69

 106,.5  65  1972-73. 1565-66

 fasta  इस्पात

 भिलाई  119.0  1964-65  88  1972-73:

 88.6  1962-64  42  1967-68.

 राउरकेला  110.5  196  5-66  65  0  1969-70

 शारयात  विस्तार  anism  ew  ware  ard  we  मे  far  aa  सास  ea  से  fae

 बनाई  गई  भ्रन्तनिहत  क्षमताझ्ों  का  उपयोग  हो  सके  ।  तदनुसार  कातिक  इकाईयों  की  ऐसी  रक्षित

 जिन्हें दस  लाख  टन  चरण  की  निर्धारित  क्षमता  की  प्राप्ति  के  लिए  लगाया  गया  विस्तार  के  दौरान

 तथा
 उसके  पश्चात्‌  उपलब्ध  नहीं  होगी  विस्तार  के  चरण  में  निर्धारित  क्षमता  प्राप्त  करने  में

 अधिक  समय  लगता  है  ।
 फिर  भी  इन  कारखानों  में  गत  कुछ  वर्षों  में  क्षमता  के  कम  उपयोग

 होने  के  विभिन्न  कारण  हैं
 जी

 भ्रंश  अलग  वर्षों  में  भिन्न  भिन्न  रहे  हैं
 ।

 मोटे  तौर  पर  मुख्य  कारण  इस

 प्रकार  a—are waa aft भ्रोवन  बैटरियों  का  कार्यकरण  संतोषजनक  न  रख-रखाव का  कार्य  शेष  रह  जाना

 रख-रखाव  की  व्यवस्था  पर्याप्त
 न

 होने  के  कारण  उपकरणों  में  खराबी  श्री  जाना  कौर  काय

 जुलाई  1971
 में  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  की  स्टील  मैटिंग  शाप  aes  का  गिर  जाना  जिसके  कारण

 कई  महीनों  तक  सम्पूर्ण  इस्पात  कारखाने  के  संचालन  पर  प्रभाव  पड़ा
 |

 मालिक  मजदूर  संबंध  wee  न  होना

 विशेष  रूप  से  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  में  तथा  कुछ  हद  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  में  मालिक

 मजदूर  संबंध  अच्छे
 न

 बिजली  की  सप्लाई  पर  प्रतिबंध  बिजली  की  सप्लाई  न  होना  तथा  बिजली  की

 सप्लाई
 में

 भारी
 कटौती

 ।  कोयलें  की  पर्याप्त  मात्ना  में  उपलब्धि  न  होना  कौर  वर्ष  1973-74

 में  रेलवे  में  श्रौद्योगिक  तथा  बीच-बीच  में  धीमी  गति  से  कार्य  करने  के  कारण  रेल  यातायात में

 गंभीर
 बाधा  जाना  ॥
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 र
 उड़ीसा  में  agar  ate  खान  श्रमिकों  a  बहाली

 4290.  समर  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ह  उड़ीसा  में  हिन्दुस्तान  स्टील  राउरकेला  की  सहायक  खान  ae

 लौह-खान के  16  कर्मचारियों  को  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दोषमुक्त  होने  का  निर्णय  दिये  जाने  के  बाद  भी

 वापस  काम  पर  नहीं  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  :  ate  :  ae  weer  खान

 के  सोलह  एक  झ्रापराधिक  मामले  में  हुई  उनकी  दोष-सिद्धि  के  आधार  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०

 राउरकेला  के  प्रबंध  द्वारा  पदच्युत किए  गए  थे  ।  कर्मकारों को  बरी  करने  के  पुररविचारक  न्यायालय  के

 निर्णय  के  विरुद्ध  कपिल  को  उड़ीसा  के  उच्च  न्यायालय  द्वारा  खारिज  किया  गया  था  ।  श्रमिकों  की  बहाली

 के  लिए  औद्योगिक  अधिकरण  के  पंचाट  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  प्रबंध  ने  उच्च  न्यायालय

 से  रोधानादेश प्राप्त  कर  लिया  है  ।

 शिक्षित  बेरोजगारों को  संख्या  में  वृद्धि

 4291.  श्री  सरोज  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  दिलाया  गया  है  कि  रोज़गार  कार्यालय  द्वारा  रखे

 गए  आंकड़ों  के  अनसार  शिक्षित  बेरोज़गार  व्यक्तियों  की  संख्या  में  एक  व  के  भीतर  की

 वृद्धि  हुई

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ;  कौर

 उक्त  समस्या  का  मुकाबला  करने  के  लिए  we  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 श्रम  मंत्रालय में  उप  मंत्री  बालगोविन्द :  1972 से  1974 के

 दौरान  रोज़गार  कार्यालयों के  चालू  रजिस्टर  में  दर्जे  शिक्षित  शौर  इससे  अधिक  शिक्षा  प्राप्त )

 उम्मीदवारों  की  संख्या  निम्नानुसार  थी  :--

 ———

 नीचे दी  तारीख  को

 30-6-1972  26,11,827

 31-12-1972  32,74,182

 30-6-1973  35,25,395

 31-12-1973  39,01,647

 30-6-1974  40,32,252

 ~
 ae  क

 झा  परिवहन  mi  क्षेत्रो  म  चौथी  योजना  में

 सम्मिलित  विभिन्न  क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  से  शिक्षित  wie  प्रशिक्षित  दोनों  प्रकार  के  रोजगार  व्यक्तियों के

 लिए  नए  रोजगार  अवसर  सुजीत  हुए  तो  भी  सरकार  ने  हाल  ही  के  वर्षों  के  दौरान  ww  विशेष
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 aq योजनाएं  कार्यान्वित  की  हैं  जिनका  उद्देश्य  नौकरी  चाहने  वाले  सभी  वर्गों  के  लिए  रोजगार  अवसर  सज
 iad

 करना है  ।  ये  निम्नलिखित

 (1)  शिक्षित  बेरोजगारों के  लिए  कार्यक्रम  ;

 (2)  राज्यों  श्र  संघशासित  क्षेत्रों  के  लिए  विशेष  रोज़गार  कार्यक्रम  ;  atc

 (3)  पांच-लाख  रोज़गार  कार्यक्रम  ।

 1971-72  के  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  लाभ  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  एक  विशेष

 योजना  भी  शुरू  की  गई  जिसमें  प्राथमिक  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  उसके  स्व-रोजगार  कार्यों

 के  लिए  लघु  को  वित्तीय  ग्रामीण  इंजीनियरी  कृषि  सेवा  उपभोक्ता

 सहकारी  भंडारों  का  सड़क  परियोजनाओं  का  ग्रामीण  जलपति  ate  के  लिए  डिजाइन

 यूनिट  संबंधी  योजनाएं  शामिल  हैं  ।  शिक्षित  बेरोज़गारों  के  लिए  इस  कार्यक्रम  के  अ्रन्तर्गत  चौथी  योजना  की

 अवधि  के  दौरान  93  करोड़  रुपए  की  राशि  ढी  गई  |

 1972-73  एक  न्य  कार्यक्रम  राज्यों  तथा  संघशासित  क्षेत्रों  के  लिए  विशेष  रोज़गार

 कार्यक्रम  बनाया  गया  |  इस  कार्यक्रम  के  द. ग्रतग्त  चौथी  योजना  की  प्रवर्ध  दौरान  50  करोड़ रुपए  की

 राशि  दी  गई  |  जिसके  फलस्वरूप  इस  अवधि  के  दौरान  3.80  लाख  रोज़गार  waar  सुजीत  हुए  ।

 1973-74  के  दौरान  सरकार  ने  शिक्षित  बेरोज़गार  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  ak  स्व-रोजगार

 अ्रवसरों  का  सृजन  करने  की  दृष्टि  से  पांच-लाख  रोज़गार  कार्य  क्रम  तैयार  किया  ।  इस  कार्यक्रम  में  तीन

 प्रकार  की  स्कीमें  सम्मिलित  अर्थात  (1)  स्व-नियोजित  (2)  प्रशिक्षण  स्की  (3)  रोजगार

 प्रोत्साहन  स्कीमें  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  चौथी  योजना  की  अवधि  के  दौरान  54  करोड़  रुपए  की  राशि

 दी  गई  जिसके  फलस्वरूप  इस  अवधि  के  दौरान  3.34  लाख  रोज़गार  अवसर  सुजीत  हुए

 चालू  वर्ष  1974-75  में  स्व-रोज़गार  स्कीमों  पर  बल  देने  वाला  एक  कौर  कार्यक्रम  चालू

 किया  गया  जो  रोज़गार  वर्धन  कार्यक्रम  के  नाम  से  जाना  जाता  है  कौर  इसके  लिए  केन्द्रीय  बजट  में

 40  करोड़  रुपए  की  कुल  व्यवस्था  की  गई  है  ara  है  कि  समाज  व्यापार  शौर  तृतीय

 तथा  सम्बद्ध  संगठित  क्षेत्रों  पौर  निगम  क्षेत्र  इरादी  में  मध्यम  भू-संरक्षण  उद्योग  शादी

 जैसी  विकास  की  विभिन्न  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  दवारा  पांचवी  योजना  के  दौरान  पर्याप्त  रोजगार  अवसर  सृजित

 होंगे ।

 इससे  प्रदीप  होगा  कि  सरकार  नौकरी  चाहने  वालों  के  विभिन्न  वर्गों  के  देश  में

 स्व-रोजगार  के  अवसरों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उपलब्ध  स्रोत्रों  के  भ्र तुरूप  हुर  संभव  कार्यवाही  कर  रही

 है  ।

 चिकित्सा  अनुसन्धान  शौर  प्रशिक्षण  परियोजना  केन्द्र  का  बन्द  किया  जाना

 4292.  को  सरोज  मुखर्जी  :
 क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  केन्द्रीय स्वास्थ्य  मंत्री  द्वारा  dag  में  पहले  इस  are  का  वक्तव्य  दिये  जाने  के  बावजूद
 fe  चिकित्सा  madera  प्रशिक्षण

 ०)  परियोजना  केन्द्र  ग्ग्को  बन्द  कर  दिया
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 गया  है  शौर  इसकी  अवधि  में  वृद्धि  नहीं  की  गई  पश्चिम  बंगाल  में  विभिन्न  पर  उक्त  परियोजना

 केन्द्र  अभी  भी  सक्रिय  हैं  ;  ar

 यदि  at,  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के ०  एम०  :  कौर

 स्वास्थ्य
 र

 परिवार  नियोजन  मंत्री  ने  30  1974  की  लोक  सभा  में
 जो

 वक्तव्य  दिया  वह

 इस  प्रकार  है:ः--

 हॉपकिन्स  दो  परियोजनाएं  चला  रहा  था--एक  कलकत्ता  में  दूसरी  नारंग वाल

 में  ।  ये  दोनों  परियोजनाएं  aa  समाप्त  हो  चुकी  हैं  ।  इनकी  भ्र वधि  नहीं  बढ़ाई  गई  है  ।”

 ये  अ्रनुसंधान  परियोजनाएं  चिकित्सा  अनुसंधान  ate  प्रशिक्षण  केन्द्र  के  अधीन  कालिन्दी lHa-la

 स्वीकृत  की  गई  थीं  और  इन  परियोजनाओं  की  समाप्ति  को  अन्तिम  तारीख  30  1973  थी  ।

 उसके  बाद  न
 तो

 किसी  योजना  की  waft  को  बढ़ाया  गया  है  कौर
 न

 ही  कोई
 नई

 योजना  स्वीकृत  की
 गई  है  ।

 चिकित्सा  अनुसन्धान  तथा  प्रशिक्षण  az  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  जाना

 कि
 4293.

 at  सरोज  क्या  स्वास्थ्य
 झर

 परिवार
 नियोजन  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  स्वास्थ्य  मंत्री  वक्तव्य  के  विपरीत

 चिकित्सा  अ्रतुसंधान  तथा  प्रशिक्षण केन्द्र  ने  पश्चिम  बंगाल  तथा  wear  स्थानों पर  किये  गये  अनुसंधान  तथा

 संबंधी  प्रतिवेदनों को  झ्र भी  तक  पेश  नहीं  किया  है  ate  न  ही  इसने  अभी  तक  aga

 sort  बन्द  किया  |

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  @

 स्वस्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  के०  :  कौर

 कलकत्ता  स्थित  चिकित्सा  श्रनुसधान  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  वर्ष  1965  1972  तक  की  कौर

 वाल की  1971  तथा  1972  की  रिसर्च  प्रोजेक्ट  रिपोर्टों  को  संसद  भवन  के  पुस्तकालय  में  रख  दिया

 गया  <<] SS  |  चिकित्सा  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्र  के  अन्तर्गत  चलने  वाली  अनुसंधान  परियोजनाओं  को

 विभिन्न  प्रविधियों  के  लिए  स्वीकृत  किया  गया  था  श्र  उनकी  समाप्ति  की  अन्तिम  तिथि  30

 1973  थी  ।  उस  के  बाद  न  तो  किसी  योजना  को  प्राग  बढ़ाया  गया है  कौर  न  ही  किसी  नई  योजना  को

 स्वीकृत किया  गया  है  ।

 राहगीरों  स्थित  माल वान  पत्तन  कोंकण  को  तटोय  यात्री  सेवा  के  लिये  बन्द  करना

 4294.  को  संधू  | ह डंवते : क्या नौवहन
 क्या

 नौवहन  कौर
 परिवहन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  के  रत्नगिरी  जिले  में  मालवान  पत्तन  कोंकण  तटीय  यात्री  सेवा  के  लिये  बर्द

 कौर
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 सनिश्चिय  करने  के  लिये  am  कार्यवाही ह  नल बाद
 हां

 यह  a4  Vel  की  गई  है  कि  मालवान

 जसे  महत्वपूर्ण  पत्तन  को  तटीय  यात्नी  सेवा  के  लिये  खोल  दिया जाए  ?

 नौवहन  और  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एस०  att

 मालवान  पत्तन  एक  ज्वार  पत्तन  है  कौर  उसका  पहुंच  मार्ग  बड़ा  तंग  जोकि  दिसम्बर
 1972

 में  एम०
 eto

 रोहिणी  जहाज  के  क्षतिग्रस्त  होने  कौर  sat  के  बाद  विशेष  तौर  पर  खतरनाक हो

 गया  है  ।
 महाराष्ट्र  सरकार  से  निवेदन  किया  गया  है  कि  वे  चट्टान  ate  जहाज  के  मलवे  पर  प्रकाशित

 वोयों  की  व्यवस्था  जैसी  उचित  दिक चालन  सामग्री  wie  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  करने  का  प्रबंध  उनसे

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  दे  यात्री  जहाजों  की  लंगरगाह  तक  कौर  वहां  से  यात्रियों  को  लाने  ले  जाने  वाली

 की  खिचाई  के  लिए  एक  लांच  की  भी  व्यवस्था  करें  ।  मालवान  में  कोहकन  यात्नी  जहाजों  के

 फिर से  aa  इन  उपायों  के  करने  के  बाद  ही  विचार  किया  जा  सकता  है  |

 पंजीकृत  बेरोज़गार

 4295.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा

 क्या  श्रम  मंत्री  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 30  1974  तक  देश  भर  के  रोज़गार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  निम्नलिखित

 के  बेरोज़गार  व्यक्तियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी-कितनी  है

 )  मंट्रिक्िलिट  तथा  (  )  मैट्रिक से  कम  ;

 30  1972  तथा  30  1973  को  बेरोज़गार  व्यक्तियों  तुलनात्मक

 संख्या  कितनी-कितनी रही  ;  श्र

 उपरोक्त  श्रेणियों  के  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  सरकार  ser

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  की  जानी  है
 ?

 श्रम  dara  में  उप-मंत्री  (ait  बालगोविन्द वर्मा  )  )  ae  30  1974  को

 रोज़गार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  में  दर्ज  नौकरी  चाहने  वालों  की  कुल  संख्या  86.39  लाख  थी

 sate
 यह  संख्या  1973 तथा  1972 के  में  51.93 लाख  64.5  लाख

 dt  चाह  सनाय
 म  कर

 1A) < iciral  चाहर  दारों  haw
 ae  सही

 Gn  प्रत्येक  दरें  या  कोए
 दर्ज

 दिमम्बर में  एकत्र  जाते  ्  |  30  1974  को  चालू  रजिस्टर  में  दर्ज  (1)  स्नातक  (2)

 मटिकूलेट्स  कौर  (3)  नान-मेट्रक्िलिट्स  की  राज्यवार  संख्या  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  8737/74]  इसमें  30  1972  अझर  30  1973  के

 संगत  wipe  भी  दिए  गए  हैं  |

 यद्यपि  परिवहन  शादी  क्षेत्रों  में  चौथी  योजना  में  सम्मिलित  विभिन्न

 क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  से  शिक्षित  ate  अशिक्षित  दोनों  प्रकार  के  बेरोज़गार  व्यक्तियों  के  लिए  नए  रोज़गार

 सृजित  हुए  तो  भी  सरकार  ने  हाल  ही  के  वर्षों  के  दौरान  अनेक  विशेष  योजनाएं  कार्यान्वित  की

 हैं  जिनका  उद्देश्य नौकरी  ने  वाले  सभी  ant  के  लिए  रोजगार  अवसर  सृजित  करना  है  ।
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 लिखित  उत्तर 12
 अलि  me

 1971-72  के  प्रत्येक  जिले  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वर्ष  में  दस  मास  के  लिए  औसतन  1,000

 व्यक्तियों
 को

 रोजगार  दिलाने  के  लिए  ग्रामीण  रोज़गार  की  एक  त्वरित  योजना  भी  शुरू  की  गई
 ।

 उसी

 वर्ष  के  दौरान  शिक्षित  बेरोजगार
 व्यक्तियों

 के  लाभ  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  एक  विशेष  योजना  भी

 शुरू  की  गई  जिसमें  प्राथमिक  शिक्षा  के  स्तर  में  सुधार  कौर  उसके  स्व-रोज़गार  कार्यों कें  लिए

 लघु  उद्यमकर्ताग्रों  को  वित्तीय  ग्रामीण  इंजीनियरी  कृषि  सेवा  उपभोक्ता  सहकारी

 भंडारों  का  सड़क  परियोजना ग्र ों  का  ग्रामीण  जल  पूर्ति  आदि  के  लिए  डिजाइन  यूनिट

 संबंधी  योजनाएं  शामिल  हैं  ।  1972-73  के  दौरान  एक  अन्य  कार्यक्रम  अर्थात्‌  राज्यों  तथा  संघशासित

 क्षेत्रों  के  लिए  विशेष  रोज़गार  कार्यक्रम  बनाया  जिसके  लिए  इस  arm  से  27  करोड़  रुपए  की

 व्यवस्था  की  गई  कि  राज्य  भी  समान  राशि  के  अतिरिक्त साधनों  की  व्यवस्था  करेंगे  ।  1973-74 में

 सरकार  ने  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  लिए  रोज़गार  श्र  स्व-राजगोर  अ्रवसरों का सृजन करने का  सृजन  करने  की

 दृष्टि  से  पांच-लाख  रोज़गार  कार्यक्रम तैयार  किया  ।  इस  कार्यक्रम  में  तीन  प्रकार  की  स्कीमें  सम्मिलित

 अर्थात

 (1)  स्व-नियोजित

 (2)  प्रशिक्षण  स्की

 (3)  रोज़गार  प्रोत्साहन  स्कीमें  ।

 चालू  वर्ष  1974-75  के  स्व-रोजगार  स्कीमों  पर  बल  देने  वाला  एक  कौर  कार्यक्रम  चालू

 किया  गया  जो  रोज़गार  वर्धन  कार्यक्रम  के  नाम  से  जाना  जाता  है  शर  इसके  लिए  केन्द्रीय  बजट  में

 40  करोड़  रुपए  की  कुल  व्यवस्था  की  गई  है  ।  तराशा  है  कि  समाज  व्यापार  तृतीय

 तथा  सम्बद्ध  असंगठित  क्षेत्रों  ak  निगम  क्षेत्र  आदि  में  मध्यम  उद्योग  arte

 जैसी  विकास  की  विभिन्न  स्कीमों  के  कार्यन्वियन  द्वारा  पांचवी  योजना  के  दौरान  पर्याप्त  रोजगार  शुक्रवार

 सृजित  होंगें
 ।

 इससे  प्रतीत  होगा  कि  सरकार  नौकरी  चाहने  वालों  के  विभिन्न  वर्गों  के  जिनमें  शिक्षित

 ar  श्रीजीत  व्यक्ति  शामिल  देश  में  रोज़गार  के  को  बढ़ावा  देनें  के  लिए  उपलब्ध

 स्तोत्रों  के  अनुरूप  हर  संभव  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 पारादीप  पतन  में  समुद्री  भूमि  कटाव  को  रोकने  के  लिये  समुद्री  प्रा चोर  का  निर्माण

 4296.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  उड़ीसा  स्थित  पारादीप  पत्तन में  जल्दी-जल्दी  होने  वाले  समुद्री  कटाव  को  रोकने

 के  लिये
 समुद्री  ga  के  निर्माण  हेतु  कोई  धनराशि  मंजूर  की

 यदि  at,
 तो

 कितनी  धनराशि  ्  की  गई  कौर
 ra id (7)

 पारादीप  पत्तन  न्यास  ने  इसके  लिये  कितनी  धनराशि  की  मांग  की  थी

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य मंत्रों  एच०  एम०  :  से  1300
 जरीब  से  1600  मी ०  तक  कौर  प्रिवी  4750  से  5650  मी०  तक  लगभग  110.00  लाख  रुपये
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 Answers

 में  हैं  ।  हाल  ही  में  पारादीप  cea  न्यास  ने  लगभग  342  लाख  रुपये  की  लागत  के  1600  से

 4750  मी०  तक  की  समुद्री
 दीवार

 हैदर  भाग  के  लिये  अनुमान  भेजा  है  ।  इस  अनुमान

 की  संबंधित  अधिकारियों  के  परामर्श  से  जांच  की  जा  रही  है  ।

 शम रोका  में  भारतीय  डाक्टर

 4297.  श्री  Tlo#o  दास चौधरी :  क्या  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  ae  बताने  का

 कृपा  करेंगे  कि  :

 = wa  भारतीय  डाक्टरों  की  संख्या  कितनी  ह  इस  समय  अमरीका  में  काम  कर  रहे

 इनमें से  कितने  प्रतिशत  डाक्टर  चिकित्सा  व्यवसाय  में  लगे

 एक  डॉक्टर  के  बनने  में  भारतीय  राजकोष  पर  औसतन  कितना  खच  जाता  प्रौढ़

 डाक्टरों  के  अमरीका  चले  जाने  से  भारत  को  श्री  तक  कुल  कितनी  राशि  की  हानि  हुई

 स्वास्थ्य  ale  परिवार  योजना  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  के०  एम०  :

 जाता  है  कि  1974  तक  अमरीका  में  लगभग  8,000  भारतीय  डाक्टर  काम  कर  रहे

 थे  जिनमें  आप्रवासी  श्र  गैर-ग्रामवासी  दोनों  शामिल  इन  डाक्टरों  की  संख्या  भ्रमरी का  में  कुल

 कल  डाक्टरों  की  संख्या  का  लगभग  9  2  प्रतिशत  बैठती  है  ।

 ate  जवाहरलाल  स्नातकोत्तर  चिकित्सा  शिक्षा  ate  भ्रनुसंधान  पांडिचेरी  द्वारा

 1964  में  किए  गए  भ्रध्ययन  के  अनुसार  एक  डाक्टर  को  प्रशिक्षित  करने  में  20,000  रुपये  खचे

 होते  इस  हिसाब  से  8,000  डाक्टरों  पर  होने  वाला  कुल  ज  64  करोड़  रुपये  बैठता
 है

 ।

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  31  सिलीगुड़ी  से  दार्जिलिंग  तक  बढ़ाने  को  योजना

 4298.  श्री  बी०के०  दासचोधरी  :  क्या  नौवहन  शर  परिवहन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  ॥

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या
 31

 को  बढ़ाकर  तथा  इस  बड़े  हुए  भाग  को

 संख्या  नाम  देकर  सिलीगुड़ी  से  दार्जिलिंग  तक  बढ़ाने  की  योजना  की  मंजूरी  दे  दी

 यदि  इस  परियोजना  के  लिये  कुल  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  तथा  wa  तक

 कोई  धनराशि  महजूर  की  तो  कौर

 उक्त  सड़क  ने  आगे  बढ़ाने  सम्बन्धी  निर्माण  ard  कब  प्रारम्भ  हो

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  Tao  एम०  :  पांचवीं  योजना

 काल के  दौरान  मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पद्धति  में  शामिल  करने  के  लिये  नई  सड़कों  के  बारे  में  at

 कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  इस  समय  यह  बताना  संभव  नहीं  कि  कौन-सी  सड़क  अथवा

 सड़कें  मौजूदा  योजना  अवधि  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  ली  जायेंगी  ।

 ae  :  प्रश्न नहीं  उठते  ।
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 4299.  श्री  ato  के०  दासचोधरी :  कया  पूर्ति  और  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 भारतीय  इनक्नेवों  के  शरणाधियों  को  पुनर्वास  सहायता  देने  के  लिए  wa  तक  कुल  कितनी

 राशि  की  मंजूरी  दी  गई  है  तथा  कितना  धन  दिया  गया

 क्या  यह  योजना  ait  चल  रही  ate  यदि  तो  इस  प्रक्रिया  में  तेजी  लाने  के  लिए

 सरकार ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 पति  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जी०  :  प्रौढ़  जानकारी

 राज्य  सरकार से  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  सभा  की  मेज़  पर  रख  दी  जाएगी
 ॥

 safe  उपकर  के  लिये  परिचित  बंगाल
 को

 माँग

 4300.  श्री  alo  के  दास  चौधरी :  क्या  नौवहन  तर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  के  भीतर  अपनी  सड़कों  के

 उपयोग  के  विशेषकर  तटीय  क्षेत्रों  वसूल  किये  गयें  उपस्कर  में  से  ्य  उपकर

 के  रूप  में  11  करोड़  रुपयें  की  मांग  की

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 नौवहन  तर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st  एच०  एम०  :
 अभी  तक

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हस्

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  से  लाभ  उठाने  के  लिये  ara  को  सोमा  में  वृद्धि  करना

 4301.  श्री  वाई  ईश्वर

 श्री  एस०  To

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  कमचारी  राज्य  बीमा  योजना  से  लाभान्वित  होने  के  लिए  aa  की  अधिकतम

 सीमा
 में  वृद्धि  करने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ak

 इसकी  वर्तमान  सीमा  कितनी  तथा  यह  कब  निश्चित  की  गई  थी  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  बालगोविन्द  :  a  )  जी  प्रस्तावों को  प्रभी

 तक  अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 प्रति
 माह  500

 रुपये  की  वर्तमान सीमा  1966  में  हुए  अधिनियम के  संशोधन  द्वारा  निर्धारितਂ

 की  गई  थो  प्रौढ़  28-1-  10७८५  से
 47090  Nt  कार्यान्वित की  गई  थी
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 ee  पि

 में  संशोधन श्रमिकों  को  श्रावास  सुविधायें  देने  के  लिये  चाय  बागान  1951

 1302.  श्री  नुरुल  हुडा  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  श्रमिकों  को  सुविधायें  देने  में  ०  सांविधिक  दायित्व  को  पुरा  न

 करने  वाले  चाय-बागान  मालिकों  को  वहां  पर  दण्ड  के  उद्देश्य  से  चाय-बागान  श्रमिक  1951

 में  एक  उपबन्ध  जोड़ने  की  सिफारिश  की  ae

 यदि  तो  उसकी  रूप  रेखा  क्या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय
 में  उप

 मंत्री  बालगोविन्द  )  :  ate  जी  नहीं  ?  बागान
 श्रमिक

 1973  जिसे कि  राज्य  सभा  में  पहले  ही  पेश  किया  जा  चुका  एक

 उपबन्ध  सुझाया  गया है  न्यायालयों  को  यह  अधिकार  प्रदान  करता  है  जिससे  कि  वें  उस  मामले  में
 जिसके  सम्बन्ध  में  भ्रपराध  किया  जिसमें  श्रीवास  सम्बन्धी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  न  करना  भी

 शामिल  विशिष्ट  अवधि  के  भीतर  सुधार  करवा  सकते  इस  प्रकार  की  प्रविधि  या  बढ़ाई  गई  wah
 की  समाप्ति  उक्त  रादेश  के  wat  न  किए  जाने  नियोजक  का  दोष  सिद्धि  पर  छः  महीनों

 तक
 की

 अवधि  की  सजा  दी
 जा

 सकती  है  या  ऐसा  जुर्माना  लगाया  जा  सकता  है  जोकि  इस  प्रकार  की

 समाप्ति  के  बाद  हरेक
 दिन

 के  लिए  एक  सौ  रुपय  तक  हो  सकता  है  या  दोनों  ही  दण्ड  दिए  जा  सकते  हैं  ।

 ईशा पुर  aaa  कारखाने  के  कर्मचारियों  को  समयोपरि  भत्ते  की  अदायगी

 4303.  श्री  सौहार्द  इस्माइल  :  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ईशा पुर  wae  कारखाने  के  .  कतिपय  गेर-भ्रौद्योगिक  कर्मचारियों  गे  सर्वोपरि भत्ते

 की  werent  नहीं  की  जाती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  कौर  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 रक्षा  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 राम  निवास  जी  नहीं  ars  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 भारतीय  चिकित्सा  श्रनसन्धान  परिषद  द्वारा  एक  अनुसन्धान  पद्धति  का  विकास

 4304.  श्री  Sto  डो०  देसाई

 श्री  श्रनादिचरण  दास

 श्री  श्रीकिशन  मोदी

 श्री  पुरषोतम  काकोडकर

 को  पी०  गंगादेव

 श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया

 कया  स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  wader  परिषद्‌  ने  एक  नई  चिकित्सा  पद्धति  का  विकास  किया

 यदि  तो  क्या  इस  पद्धति  से
 र

 सनीय  महाल  cain

 म  जट

 सार्वजनिक  स्वास्थय सम्बन्धी  समस्याओं  पर  तुरन्त  ध्यान  देने  की  ,  गतिविधियों  के  लिये  मार्ग-दर्शन
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 ना

 क्या  इस  के  कृतिक  बलों  द्वारा  कोई  ठोस  सांविधिक .  म्नुसंघान

 तैयार  क  ईई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  10.0  के ०  एम०  :
 से

 जी

 जीव  चिकित्सा  तथा  जन  स्वास्थ्य  भ्रनुसंधान  के  क्षेत्र  में  तात्कालिक  राष्ट्रीय  महत्व के  क्या

 निर्णय  हैं  उनका  पता  लगाना  इस  परिषद्‌  का  भविष्य  में  मुख्य  काम  इन  क्षेत्रों  का  पता  लगाने

 के  बाद  यह  परिषद  की  ड्यूटी  होगी  कि  वह  राष्ट्रीय  स्तर  पर  श्रनुसंघान  परियोजनाओं
 की

 रूप  रेखा

 बनाए  ताकि  इन  समस्याओ्रों  का  व्यावहारिक  उचित  समाधान  हो  सके  ।  राष्ट्रीय  संस्थानों  में  किए

 जा  रहे  मौलिक  पतलूनों  पर  बुनियादी  भ्रनुसंधान  कार्यों  को  कुछ  हृद  तक  सहायता दी  जायेगी  ।
 इसी  प्रकार

 भारतीय  श्रायुविज्ञान  wader  द्वारा  दी  जाने  वाली  श्रनुसंघान  शिक्षा वृत्तियों  में  से  कुछ  स्वास्थ्य

 सम्बन्धी  बुनियादी  अध्ययनों  के  लिए  होंगी  ।

 sea  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्र

 1.
 अ्रनुसंधान  के  da  में  राष्ट्रीय  महत्व  के  जो  कुछेक  विषय  वे

 हैजा  रोक  फाइनल  रिया  |

 2.  जनन  नियंत्रण  सम्बन्धी  श्रतुसंधान  के  क्षेत्र  में  अरबी  से  तैयार  होने  वाले/खाए जाने  वाले

 गर्भ  निरोधकों  के  संश्लेषण  अल्प पोषित  महिलाओं  को  दिये  जाने  वाले  गर्भ  निरोधकों  की  वास्तव  में

 feat  खुराक  दी  जाएं  उसका  निर्धारण  तथा  पोषण  कौर  जनन  क्षमता  में  परस्पर  सम्बन्ध  की  समस्या

 पर  झ्रध्ययन  करने  पर  बल

 3.
 कुपोषण  लोगों  के  स्वास्थ्य  पर  निरन्तर  बुरा  प्रभाव  डालने  बाला  एक  प्रमुख कारण  है

 इसकी  समस्या ग्र ों  की  aire  ध्यान  दिया

 4.  चिकित्सा  सुविधाएं  देने  की  प्रणाली  पर  अनुसंधान  करने  की  आवश्यकता

 5.  रोधी  परीक्षण  ate  श्रौषधि  विषविज्ञान  तथा  श्रौषधि  जैव  अन्वेषण  में  सुधार  करने  सम्बन्धी
 ar  च

 &
 एंडी  ।

 परियोजना तेयार  करना

 इन  कार्यक्रमों  को  तैयार  करते  समय  इस  बात  विशेष  ध्यान  रखा  गया  है  कि  बुनियादी  aa

 संधान  कार्यों  की  भी  उपेक्षा  न  हो  ae  देश  की  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  मुख्य  समस्याओं  का  व्यावहारिक  शौर

 उचित  समाधान  खोज  निकालने  पर  बल  दिया  जाए  ।

 मेडिकल  कालेजों  में  श्रतुसन्घान

 इस  परिषद ने  ate  मेडिकल  कालेजों  को  चिकित्सा  ade  के  मुख्य  कार्य  में  एक  जुट  होकर

 कार्य  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  की  दिशा  में  बहुत  से  कदम  उठाए  हैं  ।
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 oe  wu  a

 wa  वैज्ञानिक  एजेन्सियों  के  साथ  मिलकर  कार्य  करना

 rea  आ्रायुविज्ञान  अनुसंधान  परिषद्‌  ae  भारतीय  कृषि  श्रनुसंधघान  परिषद्‌  वैज्ञानिक  कौर

 औद्योगिक  sada  परिषद्‌  शादी  जैसी  oa  सरकारी  एजेंसियों  के  बीच  संयुक्त  सलाहकार  समितियां

 बनाने  का  विचार  है  ताकि  उनके  कामों  में  समन्वय  स्थापित  किया  जा  सके  ate  उनके  साधनों  का  अधिक

 से  अधिक  उपयोग  हो  सके

 Naturopathy  Institutions  in  the  Country

 4305.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Plan-

 ning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  naturopathy  is  more  easy,  simple  and  cheap  than  other  systems  of  medi-

 cine

 (b)  whether  Government  have  not  provided  any  facility  to  such  medical  111511(10110115 ;

 nd

 (c)  if  so,  the  total  number  of  naturopathy  institutions  being  run  by  Government  and

 the  nature  of  the  assistance  given  to  them?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.K.M

 Ishaque  (a)  Naturopathy  is  not  a  full  fledged  system  of  medicine.  However,  it  provides

 simple  and  cheap  cure  for  certain  disease  conditions  without  the  use  of  medicines

 (b)  &  (c).  No  Naturopathy  institution  is  being  run  by  Government  of  India  Gov-

 ernment  of  India  however,  provide  financial  assistance,  subject  to  the  resources  available

 to  the  Nature  Cure  institutions  for  miintenance  of  study  beds  equipment,  publication  of

 health  etucation  material,  an‘  training  courses  in  Nature  Cure,  in  accordance  with  an

 approved  pattern  of  assistance

 एल्यूमिनियम  के  fast  पर  वितरण  नियंत्रण

 1306.
 st  रामसहाय  पाए  क्या  इस्पात  कौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  ने  एल्यूमीनियम  पिंडों  पर  वितरण--नियंत्रण  लगाने  का  निर्णय  किया  ak

 तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 इस्पात  शर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  सुखदेव  :
 एल्युमिनियम

 घात  के

 रण  पर  औपचारिक  नियंत्रण  5  1974  से  एल्यूमिनियम  )  are सादेश ग्  1970  के  weary

 लाग  किया  गया  था  ।

 देश  में  एल्यूमिनियम  धातु  के  वितरण  में  समानता  लाने  तथा  बनाए  रखने  के  लिए  इस

 औपचारिक  नियंत्रण  को  आवश्यक  समीचीन  समझा  गया

 विभिन्न  पत्तनों  को  कोयले  का  भेजा  ज्ञाना

 4307.
 श्री  पी०  arco

 भिनाय  क्या  नौवहन  ite  परिवहन मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1973-74  तथा  1974-75  में  विभिन्न  पत्तनों  अनुमानत  कितनी

 are  में  कोयला  भेजा  जाना
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 वर्ष  1973-74  में  तथा  वर्ष  1974-75  में  aa  तक  कितना  को  भेजा

 कम  कोयला  भेजने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  1973-74  के

 10.08  लाख  टन  कोयले  का  सागर  द्वारा  भेजने  का  प्रस्ताव  था  कौर  1974-75  के  लिये

 तदनुरूप  मात्रा  17  लाख  टन  ati  समुद्र  से  कोयले  का  परिवहन  थमते  पावर  स्टेशन  श्र  सीमेंट

 उद्योग  के  लिये  इनके  लिये  1973-74  और  1974-75  वर्षों  के  लिये  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  से  t:—

 थर्मल  पावर  स्टेशन

 1973-74  4.80  6.00

 1974-75  5.00  12.00

 ——__-~+_——  लिटा

 प्रस्तावित  परिवहन  आमतौर  पर  कड़े  ढंग  से  पत्तनवार  नियोजित  नहीं  किया  जाता  परन्तु  वास्तविक
 रूप  से  भेजी  गई  मंत्रियों  सम्बन्धी  ए  सा  ब्यौरा  भाग  के  उत्तर  में  दिया  गया

 1973-74  और  197475  1974  के  दूँ  पत्तन वार  वास्तविक  रूप

 से  भेजी  गई  माताएं  निम्न  प्रकार  से  ti—

 टन  )
 था

 पत्तन  जहां  भजा  मात्रा

 गया
 ना  ee  ee

 1973-74  मद्रास  45

 06 तूतीकोरिन

 कोचीन  25

 भावनगर  31

 70

 10

 07

 1974-75
 मद्रास  27

 74
 से  74)  तूतीकोरिन  35

 कोचीन  42

 भावनगर  0  28

 नवलाखी  0  उब
 ne  जा

 यह  सच  है  कि  तटीय  नौवहन  को  हाल  ही  में  वर्षो  में  काफी  टनभार  प्राप्त  नहीं  ।  विशेष

 तौर
 पर

 कलकत्ता  पत्तन  में  मौजूदा  भ
 ढांचे  की  खर्चीली  पैरों  में  इसके  कारणों  में  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।
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 सव्य  सदन

 4308.  श्री  पी०  कार  क्या  नौवहन  आर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 गये  पत्तन  के  कब  तक  yO  हो  जाने  की  ATE

 पत्तन  कायें  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद  क्या  इस  पत्तन  सम्बन्धी  परियोजना  के  कर्मचारियों  को

 गठित  होने  वाले  नयें  पत्तन  न्यास  में  खपा  लिया  झर

 क्या  पुराने  मंगलौर  पत्तन-न्यास  का  नयें  मंगलौर  पत्तन-न्यास  में  कर  दिया  जायेगा
 ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  नव  मंगलौर

 पत्तन 4  1974  से  बड़ा  पत्तन  घोषित  किया  गया  है  कौर  सीमित  यातायात के  लिए  पहले  ही

 खुला  सम्पूर्ण  योजना  1975  के  मध्य  तक  पूर्ण  होने  की  संभावना है  |

 (@) ate
 मंगलोर  के  लिए  पत्तन  न्यास  की  स्थापना  करने  के  लिए  तभी  तक  कोई

 निर्णय  नहीं  किया  गया  इस  प्रश्न  पर  उचित  समय  पर  विचार  किया  जायेगा  कि  पुराना  मंगलोर

 पत्तन  नव  मंगलोर पत्तन  से  मिला  दिया  जाए  azar  नहीं ।

 नव  मंगलोर  पत्तन  के  परिचालन  एवं  रख-रखाव  के  लिए  कार्मिक  झावश्यकताएं  निर्माण  काल  की

 कार्मिक  श्रावश्यकताओओं  से  भिन्न  होंगी  ।  सम्पूर्ण  निर्माण  कार्य  पूरा  होने  के  बड़े  पत्तन  की  आवश्यकताओं

 के  wae  कर्मचारियों  की  संख्या  निश्चित  की  जायेंगी  ।

 Temporary  Employees  in  Sriram  Rayons,  Kota

 4309.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  refer

 to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  1627  on  the  2nd  March,  1973  and  state

 (a)  whether  thousands  of  employees  have  been  employed  for  several  years  on  tem-

 porary  basis  by  M/s.  Delhi  Cloth  and  General  Mills  Co.,  Ltd.  in
 their  branch  Sriram  Rayons,

 Kota  Rajasthan;

 (b)  whether  a  substantial  number  of  employees  are  working  in  this  industry  on  daily

 wages  and  on  contract  basis  and  if  so,  their  number  at  present;  and

 (c)  the  steps  being  taken  by  Government  to  ensure  due  benefits  to  these  employees

 in  accordance  with  the  rules  applicable  to  permanent  employees?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a)  to  (c)

 The  matter  falls  essentially  in  the  State  sphere.  The  aggrieved  employees  and  their

 union  (s)  could  take  their  legitimate  grievances  in  this  regard  to]  the
 State

 Industrial

 Relations  Machinery  and  seek  remedies  through  them.

 Arrears  of  E.  P.  F.  against  Tea  Plantations  in  Himachal  Pradesh

 4310.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  and  names  of  tea  plantations  in  Himachal  Pradesh  at  present  against
 which  the  amount  of  provident  fund  of  employees  is  outstanding  indica  ing  the  amount

 Outstanding  against  them

 (b)  the  action  being  taken  by  Government  at  present  to  get  this  amount  of  provident
 fund  deposited:  and

 84



 लिखित  उत्तर 12

 1974

 (c)  the  dates  on  which  notices  were  served  on  them  by  Government  and  the  results

 thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma):  (a)  to  (c)

 The  Provident  Fund  authorities  have  intimated  that  two  tea  estates  in  Himachal  Pradesh

 are  in  default  of  provident  fund.  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  giving  the

 relevant  details.

 Statement

 5.  चिंताए  of  defaulting  Tea  Plan-  Dates  of  notices  served  and  action  taken

 No.  tations

 1.  M/s.  Kangra  Valley,  Tea  Es-  The  establishment  is  in  default  from  February,  1973.

 tate,  Palampur.  Notices  were  issued  to  the  establishment  for  repor-

 ting  compliance  by  the  Provident  Fund  Inspector/

 Regional  Office  on  13-10-72,  6-3-73  and  27-5-74.

 A  notice  has  been  issued  on  28-11-74  under  section

 7-6.  of  the  Employees  Provident  Funds  and  Family

 Pension  Fund  Act  1952  for  the  determination  of

 Provident  Fund  dues  for  the  period  2/73  to  10/74.

 The  proceedings  under  section  7-A  are  fixed  for

 13-12-74.

 2,  M/s.  Puran  Chand  Behari  Lal,  The  establishment  is  covered  under  the  Employees

 Bhawarna.  Provident  Funds  and  Family  Pension  Fund  Act

 with  effect  from  February,  1968.  As  no  compliance

 was  forthcoming,  a  sum  of  Rs.3,123.30  for  the

 period  3/68  to  1/72  was  assessed  and  the  recovery

 certificate  sent  to  the  Collector.  At  this  stage

 the  employer  filed  a  Civil  Suit  in  the  Court  dispu-

 ting  applicability  of  the  Act  to  his  establishment.

 The  case  is  pending  in  the  Court.
 es

 Arrests  of  employees  of  Shahjahanpur  Ordnance  Factory  under  MISA  and  DIR

 4311.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai.  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  employees  of  Shahjahanpur  Ordnance  factory  have  been  arrested
 under  the  Defence  of  India  Rule  and  MISA;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  Government’s  policy  and  future  plan  for  releasing  the  arrested  employees?

 The  Minister  of  State  (Defence  Production)  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  Ram
 Niwas  Mirdha)  (a)  No  employee  of  Shahjahanpur  Clothing  Factory  has  been  arrested  under
 the  MISA,  but  some  employees  have  been  arrested  by  the  local  police  under  the  Defe-ce
 ef  India  Rules.
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 (8)  These  employees  incited  the  workers  to  stay  away  from  work,  instigated  them  to

 indulge  in  violence  and  created  disorderly  situations  endangering  the  security  of  the  Fac-

 tory  and  the  production  of  Defence  stores.

 (c)  The  arrested  persons  have  since  been  released  on  bail  and  the  cases  against  them

 ate  Sub-judice.

 Alleged  action  against  Employees  of  Shahjahanpur  Ordnance  Factory  for  Corruption

 4312.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai::Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  high  level  enquiry  is  being  made  into  the  charges  of  embezzlement  and

 corruption  against  some  Senior  Officers  of  Ordnance  Factory,  Shahjahanpur;

 (b)  whether  Government  are  aware  of  the  fact  that  the  matter  is  being  hushed  up

 and  the  Senior  Officers  who  were  transferred  in  this  connection,  have  not  yet  gone  to  the

 places  to  which  they  were  transferred;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  in  this  regard?

 The  Minister  of  State  (Defence  Production)  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  Ram

 Niwas  Mirdha):  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  Out  of  5  Officers  transferred  from  the  Clothing  Factory,  Shahjahanpur,  4  have

 already  joined  their  new  postings.  One  officer,  who  is  under  suspension,  is  still  to  move.

 (c)  Further  action  will  be  taken  on  receipt  of  the  report  of  the  Board  of  Enc  juiry  and

 on  the  results  of  the  investigations  which  have  been  entrusted  to  the  local  police  and  the

 CBI.

 लक्ष्मी  नारायण  ट्रस्ट  धनबाद  को  सरकारो  अधिकार  में  लाना

 4313.  श्री  रामावतार  शास्त्रों  :  क्या  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 at  उनका
 2  1974  के  गजटਂ  में  प्रकाशित  समाचार  का  पता है  कि

 लक्ष्मी
 नारायण  ट्रस्ट  धनबाद  समाप्त  हो  जाने  की  स्थिति  में  है  तथा  लोगों  की  यह  मांग  है

 कि  को  तुरन्त  इसे  भ्र धि कार  में  लें  लेना

 इस  ग्र स्प ताल  को  समाप्त  होने  से  बचाने  की  जनता  की  मांग पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 स्वास्थ्य  कौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  staat  ए०  के ०  एम०  :  इस

 मंत्रालय  के  ध्यान  में  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  ars  हम  तथ्यों  का  पता  लगाने  का  प्रयास  कर

 रहे  हैं
 ।

 यह  प्रश्न  पहां  ।
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 era  भविष्य  निधि  तथा  परिवार  पेंशन  निधि  1952  को  |  at  चावल  मिलों पर

 लाग  करना

 4314.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कवच  कि

 बिहार  राज्य  में  स्थित  कितनी  चावल  मिलों  पर  wa  तक  कर्मचारी  भविष्य  सीधी  श्र
 परिवार  पेंशन  निधि  1952,  30  1974  तक  लागू  कर  दिया  गया  है  प्रभी

 तक  कितनी  मिलों  पर  लागू  किया  जाना  शौर

 जिन  मिलों  पर  उक्त  अधिनियम  लागू  नहीं  किया  है  उनके  क्या  हैं  कौर  इसमें
 विलम्ब

 के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  वर्मा )  :  श्र  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों

 ने  सुचित  किया  है  कि  सुचना  एकत्न  की  जा  रही  यह  यथा-समय  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी
 ।

 रिहाई  के  मामलों  के  बारे  में  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  बिहार  को  जानकारी  देने  में  विलम्ब

 4315.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 an  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1952 की  धारा  14  के  अन्तर्गत  विभिन्न  मालिकों

 के  विरुद्ध  दायर  किए गए  अनेक  झापराधिक  मामलों  रिहाई के  सम्बन्ध  में  क्षेत्रीय  भविष्य,निधि  ग्रायक्त, भ्

 बिहार  के  कार्यालय  को  समय  पर  कोई  जानकारी नहीं  दी  जिसके  परिणामस्वरूप उक्त  रिहाई  weet  के

 विरुद्ध  कोई  कपिल  दायर  नहीं  की  श्र

 यदि  तो  किन-किन  यूनिटों  के  सम्बन्ध  में  ak  कार्य  संचालक  अधिकारियों  के  विरुद्ध
 TAT  कारवाही  की  गई  है

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  भविष्य  निधि
 प्राधिकारियों  ने

 निम्न  प्रकार

 सुचित  किया  है

 x  1972  से  1974  की अवधि  के  दौरान  इस  प्रकार की  रिहाई

 के  तीन  मामले  हुए  थे  जो  कि  एक  ही  मैसेज  नैशनल  इंजीनियरिंग  दुमका  से  सम्बन्धित
 थे  ।

 सहायक  लोकाभियोजक  से  समय  पर  सूचना  न  मिलने  के  कारण  रिहाई  के  खिलाफ  कोई  कपिल  दायर  नहीं

 की  जा  सकी  ।  मामले  की  जांच  की  जा  रही

 बिहार  में  प्रतिष्ठानों  और  खानों  पर  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  लाग  करना

 4316.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 बिहार  राज्य  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  तथा  परिवार  पेंशन  निधि  1952

 में  निर्धारित  विभिन्न  अनुसूचित  शीर्षों  के  अन्तर्गत  ara  वाले  ऐसे  कितने  कारखाने  प्रतिष्ठान  ate  विभिन्न

 श्रेणियों  की  खानें  जिन्होंने  15  से  अधिक  श्रमिकों  को  रोजगार  दे  रखा  है  ale  30  1974

 तक  यह  अधिनियम  कितनों  पर  लागू  किया  गया  है  ;  ak

 कौन-कौन से  हैं  तथा जिन  कारखानों  पर  उक्त  भ्रक्िनियम  लागू  नहीं  किया  गया  2

 उनमें  कितने  कर्मचारी  हैं  शौर  उन  पर  अधिनियम  लागू  न  करने  के  क्या  कारण हैं
 ?
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 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  न् बालगोबिन्द  si  भविष्य  निधि  प्राधिकारियों  ने

 सूचित  किया  है  कि  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  कौर  एकत्र  की  जा  रही  यह  यथा
 समय

 सभा
 की

 मेज  पर  रख  दी  जायेगी ।

 प्रादेशिक  सेना  में  भर्ती

 4317.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रादेशिक  सेना  की  विंमान  dem  क्या  है  क्या  सरकार  का  विचार  इस  सेना  की  भर्ती

 को  बढ़ाने का

 गत  तीन  वर्षों  में  इस  सेना  के  कर्मचारियों  को  ग्रावंटित  किये  गये  कार्य  क्या

 गत  तीन  वर्षों  में  इस  सेना  के  प्रशिक्षण  तथा  साज-स q  मान  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या  भर

 कया  ये  पर्याप्त

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  सेना  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिये  कार्यवाही  करने

 का

 यदि  तो  वहू  कार्यवाही  क्या  है

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्रों  ज०  dto  :  प्रादेशिक  सेना  की  वर्तमान  संख्या

 लगभग  34,300

 प्रादेशिक  सेना  में  सम्मिलित  होने  के  लिए  अ्रधिक  नागरिकों  को  आकर्षित  करने के  लिए  व्यापक

 प्रचार किया  जाता  है  ।

 प्रादेशिक सेना  यूनिटों  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित  are  आवंटित किए

 गये

 (1)  उन्होंने  नियमित  सेना  को  स्वस्तिक  बूटियों से  मुक्त  किया  ale  सिविल  प्राधिकरण  की

 सहायता में  कार्य  किया  ।

 (2)  उन्होंने  कतिपय  alta  सेवाओं  को  बनाएं  रखने में  सहायता  दी  जहां  पर  उनके  न  होने

 के  कारण  समुदाय  का  जीवन  प्रभावित  हो  गया  होता  ।

 (3)  जब  आवश्यक  gar  उन्होंने  एयर  डिफेंस  के  लिए  यूनिटों  की  व्यवस्था की  |

 प्रादेशिक
 सेना  की  यूनिटों के  प्रशिक्षण  की  स्थिति  संतोषजनक  है  कौर  उनके  उपस्कर  उनको

 आवंटित  किए  गये  कार्यों  के  लिए  पर्याप्त

 प्रश्न नही  उठता

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 हीदिया  डाक  प्रोजेक्ट

 4318.  श्री  ज्योतियों  क्या  नौवहन कौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हल्दिया  डाक  प्रोजेक्ट  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ate  इसकी  अनुमानित  लागत  क्य
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 क्या  लागत  बढ़  गई  है  शौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  और  कितनी  लागत  बढ़ी

 निर्माण  कार्य  कब  प्रारम्भ  किया  गया  ate  प्रोजेक्ट  को  कब  पूरा  किया  जाना  था  श्र

 चालू  किया  जाना

 प्रोजेक्ट  को  चालू  करने  में  विलम्ब  के  लिये  बातें  उत्तरदायी  हैं  ?

 नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एच०  एम०  ब्रिटेन  )
 :

 हल्दिया  गोदी

 पद्धति  की  मुख्य  मुख्य  बातें  फुट  लम्बा  जलपाश  द्वार  सहित  अवरुद्ध  गोदी  एक  लोहायस्क

 एक  कोयला  एक  उर्वरक घाट  दो  सामान्य  माल  घाटों  शर  एक  फिंगर  टाइप  जेट्टी का  निर्माण  ।

 वयस्क  कोयला  उकेरा  घाटों  में  माल  की  धरा  उठाई  पूर्णतया  यंत्री कृत  होगी  ।  कन्टेनर  यातायात  की

 धरा उठाई के  लिए  सामान्य  माल  घाटों  में  से  एक  पर  ट्रांसफरमर शर  पोर्ट  ट्रेनर क्रम  fee

 टाइप  जेट्टी  पर  बड़े  जहाजों  से  छोटे  जहाजों  या  जलयान  में  माल  रखने  के  लिए  क्रेनें  होंगी  ।  इसके  भ्र लावा

 लेत  जेट्टी  पहले  ही  से  तैयार  होकर  1968  में  चालू हो  चुका  परियोजना  पर  श्री  लगभग

 102.25  करोड़  रुपये  की  लागत  खाने  का  अनुमान है  |

 परियोजना  की  40  करोड़  रुपये  लागत  थी  जैसाकि  1965  में  wana  लगाया  गया  att

 परियोजना  की  योजना  की  समीक्षा  की  गई  शौर  कुछ  के  अतिरिक्त  कार्य  शामिल  किये  जोकि  बदली

 हुई  परिस्थितियों  के  कारण  आवश्यक  समझे  गये  ।  लागत  में  वृद्धि  मुख्य  रूप  से  हाल  ही  के  वर्षों  के  दौरान

 सामग्री  में  मूल्य  मजदूरी  में  तेजी  से  वृद्धि  तथा  स्वदेशी  निर्माताओं  द्वारा  बनाए  जा  रहे  विभिन्न

 उपकरणों  के  संशोधित  मूल्यों के  कारण  हुई  है  ।

 निर्माण  कार्य  1968  में  शुरू  हुमा ।  हल्दिया  गोदी  पद्धति  की  तैयारी  शर  चालू

 करने  का  मूल  निर्धारित  समय  1971  मौजूदा  संकेत  के  हल्दिया  गोदी  परियोजना

 के  1975  के  मध्य  तक  चालू  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 गोदी  के  निर्माण में  देरी  के  कई  कारण  जैसा कि  (1)  विस्तृत  जल  अध्ययन  के  बाद

 निर्धारित  गहनतर  दबावों  की  प्रत्याशित  उपलब्धता  के  पर  जलपाश  के  में

 (2)  निर्माण  से  पहले  किए  जा  रहे  गहन  खुदाई  art  के  लिए  गोदी  पद्धति  के  जलपाश  द्वारा  पर  जल

 स्तर  को  नीचे  करने  में  (3)  इस्पात  ate  सीमेंट  की  श्राम  (4)  निर्माण  सामग्री  के

 लाने  ले  जाने  के  लिए  वैगनों  की  भ्र पर्याप्त  (5)  बरसात  में  कार्य  सम्बन्धी  स्थितियों  में  श्रम  की

 निम्न  उत्पादकता  कौर  भ्र प्रत्याशित  कठिनाइयां  और  (6)  स्वदेशी  निर्माताओं  द्वारा  संयंत्र  शर  उपकरण

 की  सप्लाई में  देरी  ।

 वात  रोगों  में सप  विद  का  प्रभाव

 4319.  श्री  ज्योतिर्मय  ag:  कया  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  स्थित वात  रोगों  के  मदन  मोहन  लाल  सेन्टर के  निदेशक

 डा०  मजूमदार  के  were  गठिया  के  इलाज  में  at  का  विष  seats  प्रभावी  होता  ak

 यदि  at,  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  शौर  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप-मंत्रों  To  के०  एम०  :  जी

 Fil
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 यह  बात  wd  विदित  है  कि  कुछ  बीमारियों  के  इलाज  में  ग्रा युवे दिक  दवाइयों  में  सर्प  विष

 का  उपयोग  किया
 लएफिाश

 bs  ad  Se  sO उपयोग  करने  के  बारे नव ७  में  ग्राम  प्रयोग  किये  जा  रहे जाता  है  ।  गठिया  के  इलाज  में  इसका  उपये

 Non-Supply  of  Ayurvedic  Tonic  to  M.P.s

 4321.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Health  nd  Family  Planning  be

 pleased  to  states

 (a)  whether  Ayurvedic  tonics  like  Chavanpras,  Shilajit,  Drakshasav,  are  not  supplied

 to  Members  of  Parliament  under  Health  Scheme:  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.K.M

 Ishaque):  (a)  &  (b)  Ayurvedic  tonics  like  ‘‘Chavanpras’”’  and  ** [018 ६5119.5 8.५2."  which  are

 listed  items  are  supplied  to  all  the  CGHS  beneficiaries  in  Delhi  including  Members  of  Parlia-

 ment  provided  these  are  prescribed/countersigned  by  the  competent  medical  authorities.

 being  a  non-listed  item,  is  not  stored  in  the  dispensaries  and  as  such  has  to  be

 procured  from  the  market  when  prescribed  to  any  patient,  including  the  Members  of  Parlia-

 ment  and  supplied  to  them

 Decline  in  Population  due  to  Family  Planning

 4322.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be

 pleased  to  state

 (a)  the  average  decline  in  population  in  the  country  as  a  result  of  Family  Planning
 during  the  last  three  years;

 (b)  the  particulars  of  the  devices  developed  for  Family  Planning;  and

 )  the  expenditure  incurred  thereon?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.K.  M.

 Ishaque):  (a)  It  is  estimated  that  as  a  result  of  family  planning  during  the  last  three  years

 (1971-72  to  1973-74)  9.2  million  births  have  been  averted  and  as  such  the  increase  in  popu-
 lation  averted  to  this  extent

 (b)  Intra-Uterine  Device  (Lippes  Loop),  Nirodh  Diaphragms,  Jelly,  Foam  Tablets
 and  Oral  Contraceptives  are  being  made  available  to  the  acceptors  alongwith  facilities
 for  sterilization

 (c)  Estimated  expenditure  incurred  on  family  plannirig  in  the  country  during  the  last
 three  years  is  as  follows—:*

 eee  eres
 Rs  in  lakhs

 1971-72
 6175.56

 1972-73
 7974.30

 1973-74
 5377.25

 +

 The  above  figures  are  Provisional  as  audited  fi  gures  from  all  the  States  have  not  yet
 been  received  in  this  Ministry
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 ह  कि  मे  ननद  क

 Shortage  of  X-Ray  Reels  in  the  Country

 4323.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  country  has  been  facing  shortage  of  X-ray  reels;

 (0)  if  so,  the  time  by  which  self-sufficiency  will  be  achieved  in  this  respect

 (c)  the  extent  to  which  these  are  in  short  supply  in  the  country  at  present;  and

 (d)  the  sources  from  which  this  shortage  is  met?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.K.M.

 Ishaque):  (a)  There  are  no  reports  of  shortage  of  X-ray  films  in  the  country.

 (9)  to  (d).  Country’s  present  estimated  requirements  are  between  1.8  to  2.00  million

 sq.  metres.  It  is  being  met  partly  through  indigenous  production  and  mostly  through

 imports.  M/s.  Hindustan  Photo  Films,  Ootacamand,  a  public  sector  undertaking,  has  a

 licensed  capacity  of  0.9  million  sq.  metres.  Their  production  during  January-October,

 1974  is  6,54,856  square  metres.  Ministry  of  Industry  and  Civil  Supplies  are  considering

 setting  up  of  a  second  unit  in  the  public  sector.  It  has  been  decided  to  import  X-ray  films

 in  the  form  of  Jumbo  Rolls  from  GDR  through  Hindustan  Photo  Films  instead  of  impor-

 ting  the  films  from  traditional  sources  such  as  West  Germany,  United  Kingdom,  Belgium.

 Special  X-Ray  films,  such  as  for  mass  screening,  dental  X-ray  etc.  are  not  manufactu-

 red  in  the  country  and  are  also  not  available  from  rupee  payment  sources.  M/s  Agfa  Gav-

 aert  India  Limited  are  issued  special  import  licences  for  these  films  by  the  Chief  Controller
 of  Imports  and  Exports  on  the  recommendation  of  this  Ministry.  During  1973-74  licences

 were  issued  to  both  of  them  for  a  total  value  of  Rs.7.5  lakhs  each.  During  1974-75  a

 licence  for  Rs.10  lakhs  has  been  recommended  in  favour  of  M/s.  Agfa  Gavaert  Limited.

 M/s.  Kodak  have  not  approached  for  any  licence  so  far  this  year.

 Supply  of  Meat  to  Kotah  Guard
 Training

 Centre

 4324.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Defence  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  he-goats  and  rams  are  slaughtered  in  Guard  Training  Centre  Kotah

 without a  test  with  the  result  that  recruits  and  other  meat-eaters  do  not  get  good  quality

 meat;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (c)  the  age  group  of  the  animals  brought  for  the  purpose?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Defence  (Shri  J.  B.  rama) Datma
 ik):  (2)  No,  Sir.

 Animals  are  not  slaughtered  in  Guard  Training  Centre,  since  there  is  no  butchery  there.
 Meat  dressed  is  supplied  by  the  ASC  Supply  D:zpot,  Ko

 ah  to  the  Guard  Training  Centre
 as  per  ASC  specifications.

 (b)  Does  not  arise.

 (८)  The  animals  slaughtered  in  ASC  butcheries  are  in  the  age  group  of  1  to  6  years.
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 Export  of  Steel  During  1971-72  and  1973-74

 4325.  Shri  Lalji  Bhai:  Will  the  Minister  of  Steel  and  Mines  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  countries  to  which  India  exported  steel  during  the  period  1971-72

 and  1973-74;  and

 (b)  the  amount  of  foreign  exchange  earned  thereby?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel  and  Mines  (Shri  Sukhdev  Prasad):  (a)  and

 (b)  Countrywise  export  of  steel  and  foreign  exchange  earnings  from  these  exports  during
 19 1971-72  and  i?  73-74  were  as  below:—

 Quantity  in  tonnes  and  value  in  Rupees  १000

 Country  1971-72  1973-74

 co  A  a  हा  ee

 Quantity  Value  (f.0.b)  Quantity
 a  |

 Value  (f.0.b)

 Argentina  9,700  7,705

 Bangladesh  751  919  1,652  3,616

 Burma  £4,715  17,095

 Dammam  694  1,027

 Dubai  198  431

 Hongkong  .  700  586  3  5

 Tran  15,870  13,141  13,040  13,007

 Iraq  435  278  1,837  2,961

 Indonesia  690  576

 Jeddah  1,232  3,229

 Kenya  163  112  237  386

 Kuwait  790  641  1,282  1,854

 South  Korea  40,559  43,089  विन्याक

 Korea  15,747  18,799

 Mascat  74  81  —

 Malaysia  34  35

 Sudan  3,290  2,892

 Singapore  44  40  216  268

 Thailand  420  582 101  72

 USSR  86,367  79,709

 DAR.  e  16,152  12,785

 USA  2,037  776

 TOTAL  2,01,978  1,80,497  36,652  46,200
 rn  व
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 एक  महिला  अध्यापिका  द्वारा  दिल्लो  छावनी  में  भूमि  पर  अनधिकार  कब्जा

 4326.  श्री  सरजू  पांडे  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 एक  महिला  अध्यापिका  द्वारा  सार्वजनिक  भूमि  पर  अनधिकार  कब्जा  किये  जाने  पर

 क्यू टिव  दिल्ली  छावनी  द्वारा  प्रारम्भ  की  गई  कार्यवाही  का  क्या  परिणाम  कौर

 संबंधित  प्राधिकरण  ने  गैर-कानूनी  कब्जे  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 रक्षा  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ज०  बी०  पब्लिक  प्रिमेसिस

 कब्जे  की  बेदखली )  अधिनियम  1971  की  धारा  5(1)  के  अधीन  भ्रध्यापिका  को  बेदखली  का  जो

 नोटिस  दिया  गया  at  उसकी  अवधि  5  1974  को  समाप्त  हो  गई  तथापि  उसने  अभी

 तक  अनधिकार  कब्जे  को  नहीं  हटाया

 छावनी  प्राधिकारियों  द्वारा  प्राधिकार  कब्जे  को  पुलिस  की  सहायता  से  हटाने का  विचार

 बंगलादेश  के  शरणार्थियों  पर  aa  करने  के  लिये  पश्चिम  fager  शादी  को  दी

 गई  केन्द्रीय  सहायता

 4328.  श्री  समर  क्या  पूर्ति  ate  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे

 बंगलादेश  के  मुक्ति  संग्राम  के  दिनोंमें  बंगलादेश  के  शरणार्थियों  पर  खच  करने  के  लिये

 पश्चिम  त्रिपुरा  अर  wear  किसी  राज्य  को  सामूहिक  रूप  से  या  अलग-अलग

 दिये  गये  केन्द्रीय  अनुदान  सहायता  शर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  की  राशि  के  आंकड़ों  का  ब्यौरा  क्या

 शौर

 क्या  सरकार  को  इन  राज्य  सरकारों  से  ऐसी  वित्तीय  सहायता  के  aa  की  जानकारी

 मिल  गई  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 पूरी  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय
 में

 उप-मंत्री  जी०  :  बंगलादेश
 के

 शरणार्थियों

 पर  aq  करने  के  लिए  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  निम्नलिखित  केन्द्रीय  अनुदान  ake

 ष्टि यक  सहायता  मंजूर  की  गई
 कशाकश  a

 केन्द्रीय  अ्रनुदान
 की  नकद

 राज्य

 जरिए  प्राप्त

 राज्य  सरकार  का  नाम  एव  द्विपक्षीय

 सहायता में  से
 सामग्री  के  रूप

 में  दी  गई
 यता  की  राशि

 रुपयों

 पश्चिमी  बगाल  110.  57  14  33

 fart  20  22  48

 14  00  27

 14  47

 बिहार  14  01
 ह  ees

 152.07  18  56
 a  ी  ि  ए  एए  एएएएएल्‍एएल्‍एएल्‍एएएसएटा
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 Written  Answels

 ee  ह  December
 12,  1974

 Wasa Ae] राज्य  ae  के  os  को  डग  महर  तर  मद

 पूरे  परीक्षित लेखे  प्रस्तुत  नहीं  किए  इस  मामले  का  उनके  साथ  प्रबल  रूप  से  शझनुसरण  किया

 जा  रहा  राज्य  सरकारों  द्वारा  पहले  प्रस्तुत  किए  गए  वस्तुत  बिलों  की  संबंधित  महालेखापालों  द्वारा

 छान-बीन  की  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  में  सिनेमा  कर्मचारियों  को  सेवा  को  शर्तें

 4329.  a  व्यालार  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  दिल्ली  में  बुकिंग  ake  गेट  कीपरों  जैसे  सिनेमा  कर्मचारियों  काफी

 समय  से  सेवा  कर  रहे  इस  समय  300  रुपये  200  रुपये  से  भी  कम  प्रतिमास  मिल  रहा

 इन  कर्मचारियों  को  मकान  किराया  भत्ता  अथवा  चिकित्सा  भत्ता  waar  अंशदायी  भविष्य  निधि

 की  कोई  सुविधाएं  नहीं  दी  जाती

 क्या  सरकार का  विचार  जीवन  निर्वाह की  अधिक  लागत  को  देखते  हुए  इनकी  स्थिति में  सुधार  करने

 हेतु  कोई  कार्यवाही करने  का

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  कर्मचारियों  को  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  प्रौद्योगिक  विकास

 अधिनियम  जैसे  श्रमिक  विधान  के  क्षेत्राधिकार  के  अन्तरगत  लाने  का  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बालगोविन्द  :  ate  दिल्‍ली  प्रशासन  से  प्राप्त  की  गई

 सूचना के  दिल्‍ली के  प्रतिकाश  सिनेमा घरों  के  बुकिंग  द्वारपालों  शादी  जैसे  कर्मचारियों  की  मजदूरी

 दल्ली  की  चलचित्र  प्रदर्शक  एसोसियेशन  ak  सिनेमा  कर्मचारी  ऐसोसिएशन  के  बीच  पारस्परिक  समझौतों

 द्वारा  समय  समय  पर  यथा  संशोधित  दिल्ली  के  औद्योगिक  प्रधिकरण  के  एक  पंचाट  द्वारा  शासित  होती

 कਂ  श्रेणी  के  अधिकांश  सिनेमा ओं के  कर्मचारियों  के
 मामले  वर्तमान कूल  उपलब्धियों  जो  1-11-74

 से  प्रभावी निम्न  प्रकार  ह

 ——

 कर्मचारी श्रारम्भ की गई की  गई  ि

 मजदूरी  दर  10-13  वर्ष की

 सेवा कर  चके

 ा  उनका

 दरियां

 रू०  रु०

 बर्किंग  कलक  274  329

 264  319

 मुख्य  प्रचालक  364  457

 309  395

 चपड़ासी  244  293

 सफाई  कर्मचारी करने  वाला  234  288
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 21  1896  )
 राउकेला  इस्पात  संयंत्र  हारा

 tay की  बिक्री  के  बारे में  28-3-1974

 प्रशन  संख्या  5085  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने
 वाला  विवरण t

 एए  a

 इत  भजती  दरों  मे  शल  सहराए  war  और  शरीर  गंगाएँ  नाव  शासित  है  जो  दिल्‍ली

 प्रशासन  के  आधिक  ate  सांख्यिकी  व्यूरो  द्वारा  संकलित  निर्वाह व्यय  सूचकांकों
 व्यै  1939=  100)

 पर  maf  इस  समय  कर्मचारियों  को  कोई  मकान  किराया-भत्ता या  चिकित्सा-भत्ता  नहीं  feat

 जा  रहा  मजबूरियों के  अतिरिक्त  कर्मचारियों  को  ave  बोनस  मिल  रहा  है  जो  वार्षिक  अजित

 मजबूरियों  का  प्रतिशत  से  लेकर  20  प्रतिशत  तक  वे  कर्मचारी  भविष्य  निधि  ate  परिवार  पेंशन

 निधि  1952  के  उपबन्धों  के  अधीन भी  oa  हैं  शौर  इन  कर्मचारियों  को  छः  महीने की  अवधि

 बीतने  के  पश्चात्‌  कमचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  wea  लाने  का  एक  प्रस्ताव

 के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  एक  भ्र धि सूचना  पहले  ही  जारी  की  जा  चुकी

 इस  समय  tat  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 इन  कर्मचारियों  पर  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  at  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  पहले

 में  ही  लाग  है  ate  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  cam  ak  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठानों  साथ-साथ

 इन  कर्मचारियों  की  न्यूनतम  मजदूरी  दरें  निर्धारित  कर  हैं  ।

 ह  क  ne

 राउरकेला  इस्पात  संयंत्र  से  स्क्रेप  को  बिक्री  के  बारे  में  दिनांक  28-3-1974 के  झ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या

 5085  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 Correcting  Statement  of  Answer  tc  Unstarred  Question  No.  5085  dated  28-3-1974

 Re.  Sale  of  Scrap  by  Rourkela  Steel  Plant

 इस्पात  we  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  :  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण के
 लोक

 सभा के  दिनांक  28-3-1974  के  ग्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  5085  का  निम्नलिखित  उत्तर  दिया  गया

 था

 हाँ  ।

 ञ वर्ष  1971-72,  1972-7:  1973-74  1973)  के  दौरान

 रद्दी  इस्पात  रद्दी  लोहे
 में  पिण्डों

 के  सांचे  भी  शामिल  की  बिक्री  में  हुई  राय  नीचे  दी
 गई  है

 re ee  मकन

 1971~72  1972-73  1973-74

 1973)
 ——

 507.8  608.7  393.3

 लाख  रुपय  लाख  रुपये  लाख  रुपये  के

 लगभग

 os  ण  «ण  ऋण

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 Correcting  Statement  to  USQ  5085  dt.  28-3-1974  21,  1896  (Saka  )
 re  :  Sale  of  Scrap  by  Rourkela  Steel  Plant.

 2.  बाद  में  सरकार  को  इस  बात  का  पता  चला  कि  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  में  दी  गई

 जानकारी  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  के  केन्द्रीय  बिक्री  संगठन  तथा  राउरकेला  कारखाने के  प्रबन्धकों दोनों  द्वारा

 राउरकेला  स्क्रैप
 की

 कुल  बिक्री  के  बारे  में  थी  जबकि  प्रश्न  में  केवल  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  के  प्रबन्धकों

 रा  की  गई  बिक्री  के  बारे  में  मांगी  गई  थी  ।

 3.  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  के  बाद  में  जानकारी  प्रस्तुत  करने  का  शझ्राश्वासन  दिया  गया

 जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं

 4.
 इसलिए  मैं  इस  अवसर  पर  भाग  तथा  के  बारे  में  पहले  दिए  गए  उत्तर  को  ठीक

 कर  रहा  हूं  तथा  1-4-73  से  31-3-74  की  अवधि  के  बारे  में  भी 1973-74  के  समूचे  वर्ष  watt

 निम्नलिखित  जानकारी  प्रस्तुत  कर  रहा
 a
 g:--

 ate  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  द्वारा  विभिन्न  किस्मों  का  स्क्रैप जो  पुनर्बलन  योग्य

 होता  औद्योगिक  अथवा  मीटिंग  स्क्रैप  तथा  मिला  जुला  स्क्रैप
 स्क्रेप  बेचा  जाता

 यह  कारखाना  प्रयुक्त  लोहे  तथा  इस्पात  सामग्री  भी  बेचता

 वर्ष  1971-72  से  1973-74  के

 विकी

 के  wine  नीचे  दिए  गए  हैं  ।

 कण

 लाख  रुपय

 ee  me rea
 1971-72  427.92

 1972-73  441,57

 1973-74  711.95

 ee

 5.  जहां  तक  प्रश्न  के  भाग  का  सम्बन्ध  है  जिन  पार्टियों  को  उपर्युक्त  अवधि  में  स्क्रैप  बेचा
 7. गया  उनके  नाम  इस  प्रकार  ष

 1971-72

 1.  मैसर्स  लाल  चन्द  हीरालाल  एण्ड  15  खेरवाड़ी  मेन

 2  मैसेज  कृष्णा  स्टील  मेन  राज गंग पुर

 3  कोणार्क  स्टील  राज गंग पुर

 4  मैसेज  राजेन्द्र  स्टील  री रोलिंग  wax  गुड़गांव

 1972-73

 1  मैसर्स  एस०  पी०  च्  एण्ड  Fo,  महात्मा  गांधी

 2  सियालदाह  सेल्स  ब्यूरो  307/1,  आचार्य  एम/टी  प्रफुल्लचन्द्र

 3
 मैसर्स  स्टील  एण्ड  मेटल  ame  राउरकेला

 4
 मैसर्स  हिन्दुस्तान  इस्पात  महिषी  देवेन्द्र

 5
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 12  1974  राउकेला  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  स्क्रैप  की  बिक्री  के  बारे  में  28-3-1974

 के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  5085  के  उत्तर  में  शुद्धि  करने

 ee
 वाला  विवरण  ।

 6.  aaa  मेटल  फोजिगंस  (ate)  वी०  श्राई  मायापुरी  राजौरी  गाडन  के  पीछे  नई

 71.0  मैसेज  खूब चन्द  कुमार  लोहा

 8.  मैसर्स  ara  री रोलिंग  एसोसिएशन  are  राजगंगपुर

 9.  केदार  मेन  राउरकेला

 10.  क् द. मसस  एस०  एल०  भ्र ग्र वाल  एण्ड  कं  ०  ,  राउरकेला

 11.  मैं ससे  बनारस  स्टील  रोलिंग  स्मॉल  इंडस्ट्रीज  वाराणसी

 12.  विजयकुमार  वसन्त कुमार  161/1,  एम०जी०

 13.  श्री  ग्राम  Fo  मौत  Jo  पी०  आयरन  एण्ड  स्टील  बिसरा  राउरकेला

 1973-74

 1.  भ् आ मसस  एसपी डे  एण्ड  Fo,  महात्मा  गांधी

 2.  इससे  हरियाणा  ट्रेडिंग  सिकन्दरा बाद

 3.  मेससे  मुहम्मद  राउरकेला

 4.  nae  केदार मल्ल  मेन  राउरकेला

 5.  मैसर्स  जीवन

 6.  मैसर्स  जोहरमल  जैन  खारुआ

 7.
 ह ्  बनारस  स्टील  रीरोलिंग  मेन  राजगंगपुर

 8.  विजयकुमार  161/1  एम०जी०

 9.  cate  री रोलिंग  मेन  राजगंगपुर  gar

 28  1974,  के  झ्र तारांकित  प्रश्न  स०  5085  के  भाग  we  का  उत्तर  हिन्दुस्तान

 कलकत्ता  के  केन्द्रीय  बिक्री  संगठन  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  ग्रा धार  पर  दिया  गया  चूंकि

 उस  समय  बिक्री  संगठन  ने  बताया  था  कि  भाग  से  संबंधित  जानकारी  एकत्न  करने  में  कुछ  समय

 लगेंगी  इसलिए  शभ्राश्वासन  दे  दिया  गया  am

 2.
 बाद  में

 सरकार
 को  पता  चला  कि  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  दी  गई  जानकारी

 स्तान  स्टील  लि०  के  केन्द्रीय  बिक्री  संगठन  तथा  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  के  प्रबन्धकों  दोनों  द्वारा  की

 गई  कुल  बिन्नी
 से  संबंधित  थी  जबकि  प्रश्न  में  केवल  राउरकेला  इस्पात  कारखाने  के  प्रबन्धकों  द्वारा की  गई

 ean  की  बिक्री  के  बारे  में  पूछा  गया  इसलिए  यह  उचित  समझा  गया  कि  केवल  राउरकेला  इस्पात

 कारखाने  के  बारे  में  जानकारी  दी  जानी  चाहिए ?  इसलिए  प्रश्न  के  भाग  और  के  उत्तर

 को
 ठीक  किया  जा  रहा

 3.  चूंकि  wa  प्रश्न  के  भाग  से  जानकारी  भी  प्राप्त  हो  चुकी  है  इसलिए  इस  असवर

 पर
 प्रश्न

 के
 भाग  के  उत्तर में  दिए  गए  आश्वासन  की  पूति  भी  की  जा  रही

 ee ee er ee अ
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 Correcting  Statement  to  USQ  5085  dt  28-3-1974  December  12,  1974
 re:  Sale  of  scrap  by

 Rourkela
 Steel  Plant

 at  एल  एन०  मिश्र  के  विरुद्ध  tam fa  थी  afer  का  प्रश्न

 Question  of  Privilege  against  Shri  L.N.  Mishra

 आयात  लाइसेंस  कांड

 Mr.  Speaker:  Mr.  Vajpayee,  you  should  confine  to  your  notice.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Statement  of  Shri  Mishra  is  before  you  and  you

 are  now  to  take  a  decision.

 Mr.  Speaker:  I  shall  do  that.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  I  will  prefer  to  say  something  about  the  statement  rather

 than  to  give  notice  a  of  separat  Privilege  Motion.

 Mr.  Speaker:  You  should  confine  to  your  original  motion.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  I  never  said  in  the  House  that  Shri  L.N.  Mishra  orders

 for  issuing  the  licence.  Our  Charge  against  him  bas  been  that  he  took  perso.al  interest  in

 the  matter  regarding  grant  of  the  licences.  Before  relinquishing  the  office  of  Foreign

 Trade,  he  made  adequate  arrangements  for  issuance  of  the  licences  to  these  notorious

 firms.  It  is  strange  that  Shri  Mishra  in  has  statement  unnecessarily  spent  his  time  in  repudi-

 ating  an  allegation  that  has  never  been  made.

 On  the  other  day  when  this  matter  wasraised.  Shri  Mishra  said  far  asT  remember

 I  passed  on  the  letter  to  the  officer  cancened  in  the  normal  course  of  business.  No  order

 was  passed  by  But  on  the  9th  December,  during  the  course  of  his  statement,  Shri

 Mishra  had  said  have  recorded,  Iremember,  a  note  almost  three  months  earlier  in  August

 and  that  note  related  to  the  examination  of  the  matter  in  the  Ministry  of  Law  of  certain

 16881  points,  discrimination  etc.  This  was  for  contesting  in  a  court  of  law,  not  for  helping

 Was  this  not  an  order?  I  again  repeat  my  allegation  that  before  leaivng  the

 Ministry  of  Foreign  Trade,  he  had  prepared  the  ground  for  the  grant  of  the  licences.

 In  my  letter.I  had  written  that  in  the  file  the  hon.  Minister  passed  two  orders,  one  was

 at  Page  11  and  the  other  at  Page  12.  One  order  says  that  the  matter  be  contested  in

 the  court,  and  the  other  order  at  Page  12  says  that  opinion  of  Law  Ministry  be  obtained.

 How  can  these  two  orders  be  passed  simultaneously?  Moreover,  I  allege  that  the  opinion

 .  Minis- of  Law  Ministry  was  not  obtained.  If  it  was  obtained,  what  was  that?  The  hon

 ter  is  silent  on  this  point.  Are  these  orders  at  Page  11  and  12  not  related  to  the  licence
 scandal?

 On  9th  December  Shri  Mishra  stated  that  न  had  recorded,  Irememnber,  a  note  almost

 three  months  earlierin  August  on  the  other  occasion  he  has  meationed  the  moath  Jas

 April.  How  can  be  make  contradictory  statem:ats?

 The  hon,  Minister  has  stated  that  he  passed  the  intreim  aad  not  the  final  order.

 Who  will  decide  it?
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 21  1896  chat  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  स्क्रेप  की  बिक्री  के  बारे  में  28-3-1974

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5085  के  उत्तर  में  शुद्धि  करते

 वाला  विवरण

 pe  क

 ath  seca  साह  (  अकोला  )  ग्रीम  आदेश  में  लाइसेंस  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहां  गया है

 कानूनी  राय  लेनें  का  लाइसेंस  देने  के  मामले  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Shri  Tul  Mohan  Ram  made  an  application  on  January

 3,  1972  and  Shri  Mishra_  rejected  it  Therefore,  the  question  is  how  the  matter  was  re-

 opened.  This  must  have  been  done  with  the  permission  of  the  hon.  Minister

 It  is  clear  from  the  chargesheet  that  the  lawyer  of  the  firms  directly  informed  Shri

 Mishra  that  the  case  has  been  withdrawn  and  a  compromise  is  being  made  Now,  he  is

 saying  that  he  had  said  that  case  be  contested  in  a  court  of  law.  When  he  received  the  letter

 of  Shri  Sadhu  Singh  along  with  the  withdrawal  petition,  why  did  he  not  write  in  the  letter

 to  enquire  as  to  how  the  case  was  withdrawn  when  hc  had  said  that  the  case  be  cantested?

 I  would  like  to  quote  from  the  chargesheet  23-11-1972  Shri  Tul  Mohan  Ram  after

 meeting.Shri  L.  N.  Mishra  in  his  office  told  S/Shri  K.V.  Nair  and  S.M.  Pillai  that  Minister

 had  asked  the  CCISE  to  examine  the  position  and  put  up
 the  case  Afterwards,  the

 case  was  sent  just  after  one  day.

 Mr.  Speaker  Sir,  in  this  case,  you  will  also  have  to  decide  whether  the  Minister  should

 be  held  responsible  for  the  actions  taken  on  his  behalf  by  the  officers  working  under  him

 ornot?  Just  to  save  his  own  skin,  should  a  Minister  be  allowed  to  Ideny  that  a  particular

 decision  was  not  his  decision?  The  Minister  should  accept  the  fact  that  gthe  note  dated

 Sth  February  was  issued  under  his  orders  but  he  in  not  accepting  that  (interruptions)  he  is

 misleading  the  House  in  this  matter

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सीधे  मंत्री  द्वारा  जारी  किया  गया  है  या  अधिकारी

 श्री  श्यामनव्दन मिश्र  :  आदेश  किस  के  नाम  पारित  जाता है  तथा  उसे  कौन

 जारी  करता  wa  दिन  ws  आदेश  हमारे  पास  महा महा  सचिव  के  माध्यम  से  आते  रहते

 अध्यक्ष  महोदय  उनकी  जिम्मेदारी मेरी  होती

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  श्राप  कृपया  कोई  ऐसा  नियम  मत  बताइये  जिससे  संसदीय  लोकतंत्र  को

 |

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 स्पष्टीकरण  प्राप्त  होने  पर  यह  बात  स्पष्ट  हो  जायेंगी  कि  अधिकारी री  की  बात

 ठीक  है  या  मंत्री

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  In  the  CBI  enquiry  there  is  a  separate  chapter  regarding
 ‘Conduct  of  It  has  got  no  bearing  with  the  Court  The  Prime  Minister  and  the
 Home  Minister  should  be  directed  to  place  it  on  the  Table  of  the  House  The  truth  could
 only  be  ascertained  when  the  matter  is  brought  before  the  Privileges  Committee  and  we  get

 ॥  opportunity  to  examine  Shri  Mishra  and  the  officer  concerned.  How  that  officer
 can  be  held  guilty  without  being  heard?
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 Agrahayana  21,  1896  (Saka) Correcting  Statement  to  USQ  5085  dt.  28-3-  1974

 re :  Sale  of
 उ  Scrap  छि | धसथपनन

 Rourkela  Steel  Plant.

 name Regarding  the  school  issue,  it thas  been  stated  by  Shri  Mishra  that  his  father’s

 has  not  been  correctly  quoted.  By  quoting  such  a  minor  mistake,  he  is  trying  to  escape

 from  the  responsibility.  Ifin  the  first  occasion.  I  quote  a  wrong  name,  on  another  occa-

 sion  I  amended  the  same  The  basic  issue  is  that  whether  Shri  Mishra  can  be  held  respon-

 sible  for  what  has  been  said  by  Shri  Tul  Mohan  Ram  or  not?  Who  is  wrong,  this  can  only

 be  decided  by  Privilege  Committee  Mr  Speaker,  may  I  complete  it

 अध्यक्ष  महोदय  मेरा  निर्णय  चाहते  मुझे  सदस्यों  को  अपनी  स्थिति  करने  के  लिए

 प्रचार  देने  का  अ्रधिकार

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  It  is  a  fact  that  these  are  intimate  relations  between  Shri

 Tul  Mohan  Ram  and  Shri  Mishra.  Shri  Mishra  has  deliberately  twisted  the  facts  and  mis-

 led  the  House  Therefore,  my  submission  is  that  you  should  call  for  a  copy  of  the  state-

 Let  the  whole  matter  be ment  made  by  Shri  Mishra  before  CBI  and  examine  the  same

 referred  to  the  Privilege  Committee  which  would  find  out  the  truth  and  in  case  Shri  Mishra

 is  not  guilty  in  any  way  the  decisions  of  the  Committee  will  be  in  his  favour  That  way

 he  will  be  completely  absolved  of  the  charges  So  my  submission  is  that  my,  motion  be

 submitted  to  Privilege

 Mr.  Speaker:  I  will  see  the  debate  which  took  place  yesterday  and  today

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  What  is  your  opinion  about  my  motion?

 Mr.  Speaker:  I  am  taking  up  the  original  one  which  you  submitted  yesterday
 ami  not  taking  the  one  submitted  today

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  My  submission  is  that  if  you  want  some  time  for  your

 ruling,  then  keep  your  ruling  pending  till  we  see  the  CBI  papers

 Mr.  Speaker:  Please  conclude  Papers  to  be  laid  on  the  Table

 The  Minister  of  Railways  (Shri  L.N.  Mishra).  Sir,  before  I  start  with  my  statement
 I  would  like  to  make  it  clear  that  when  Shri  Vajpayee  first  raised  the  name  of  my  father  along-
 with  that  of  a  school,  at  that  very  moment,  I  made  it  clear  that  I  had  no  information
 about  that  I  want  to  reiterate  that  I  have  got  no  knowledge  about  the  school’s  Managing
 Committee  decision  that  school  be  named  after  my  father’s  name.  If it  has  been  done,
 it  is  absolutely  without  my  knowledge  and  consent.  Incase  a  thing  is  done  without  my
 consent  I  cannot  be  held  responsible  for  that.

 mad  कल  के  वाद-विवाद  पर  ora  हूं  ।  श्री  एल०  जून  मिश्र  द्वारा  az  कहां  गया  कि  5

 1974  की
 उन्हें  संसदीय  रिपोर्टों  ने  गलत  सुना

 ।
 मेरा  निवेदन  ag  है  कि  मेरे  विरुद्ध  जो

 आराप हू वह
 ह  वहू

 23  1973
 के  मेरे  द्वारा  लिखे  गये  नोट  पर  ही  शझ्राधारित  है  तथा  यह  तारीख

 वही  तारीख  है  जिस  दिन  मैने  डाक  में  उस  जाली  ज्ञापन  को  देखा
 ।

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  द्वारा  खाने

 पहले  भाषण  में  ज्ञापन  की  तारीख
 22  1972

 बताई  गई  तथा  उसे  सी०  बी०  शराब को  भेजने

 की  तारीख  24  1972
 बताई  अब  श्री  मिश्र  जी  यह  कह  कर  कि  उन्हें  गलत  रिपोर्ट
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 12  1974  रुकेगा  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  स्क्रेप  की  बिक्री के  बारे  में  28-3-1974

 के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  5085  के  उत्तर  में  शद्धि  करने
 वाला  विवरण  ।

 किया  गया  है  रे  diz  की  गलत  तारीख  के  बारे  में  स्पष्टीकरण  दे  रहे  मैं  उनके  द्वारा  देर  से  दिये

 गये  स्पष्टीकरण  कौ  भी  स्वीकार  करता  परन्तु  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  बता  कि  विरुद्ध

 लगाया  या  आरोप  भी  यहीं  समाप्त  हो  जाता

 श्री  wea  बिहारी  वाजपेयी  ने  मुझे  एक  पत्न  लिख  कर  मेरे  द्वारा  23  1972 को  लिखें

 नोट  के  बारे  में  स्पष्टीकरण  मांगा  मैंने  23  को  पृष्ठ  11  तथा  12  पर  जो  नोट  लिखे

 जिन्हें कि  अरब  फाइल  में  तथा  कहा  जा  रहा  इन  का  सम्बन्ध  न्यायालय  में  मामला

 sels

 मंत्रालय  की  राय॑  जानने  से  था  ।  यह  आरोप  .  पूर्णतया

 है  कि  यह  नोट  मैंने  लाइसेंस  जारी  करने  के  बारे  में  शीघ्र  कार्यवाही  करने  के  बारे  में

 जहां  तक  श्री मधु  लिमये  तथा  श्री  एस०  एन०  मिश्र  द्वारा  लगाया  गया  area  का  सम्बन्ध  है  कि

 हते  याचिकाओं  को  किसके  owe  हैं  दार  पर  qTaTa va Tate  मैं

 बि

 यहं
 तक  मुझे

 स्मरण  मैंने  इस  प्रकार  के  कोई  area  नहीं  मैंने  न्यायालय  में  या  उससे  बाहर  किसी  प्रकार  यह

 मामला  निपटाने  के  लिये  कोई  आदेश  नहीं  दिखे  कल  जब  यह  आरोप  लगाया  गया  फिर

 मैंने  वास्तविक  स्थिति  का  पता  लगाने  प्रयत्न  किया  ।  जहां  तक  मुझे  जानकारी  विदेश  मंत्रालय  ढारा

 उन  रिट  याचिकाओं  के  सम्बन्ध  में  समझौता  करने  की  कोई  पेशकश  नहीं  की  गई

 मेरे  ऊपर  सांठ-गांठ  का  आरोप  भी  लगाया  गया  मैं  इस  आरोप  का  पुरजोर  खंडन  करता
 आरोपपत्र में  कतिपय  अपराधों के  लिए  1971  से  जुलाई  1974  अवधि

 को  आपराधिक  veda  रचने  की  अवधि  कहा  गया  इस  काल  के  दौरान  मेरा  आचरण  तथा  कार्यवाही

 तथाकथित  षड्यंत्र  कारियों  पुर्णतया  विपरीत  रही  sa  समय  के  दौरान  श्री  तुलमोहन  राम  ने

 दो  भ्र भ्या वेदन  दिये  तथा  यह  दोनों  ही  श्रनदेशों  से  अ्रस्वीकार  कर  दिये  गये  ।

 मेरे  सहयोगी  वाणिज्य  मंत्री  ने  9  1974  को  इस  सभा  में  वक्तव्य  देते  हुये  बताया

 कि  इन  फर्मों  को  लाइसेंस  जारी  करने  का  निर्णय  मेरे  विदेश  मंत्रालय  छोड़ने  के  काफी  बाद  में  लिया  गया  ।

 )

 अब  चर्चा धीन  प्रश्न  हमारे  समक्ष  यही  रहा  कि  मैंने  28  1974  को  लोक  सभा  में  जो

 वक्तव्य  दिया  उससे  सभा  की  मर्यादा  भंग  gel  मैंने  यह  वक्तव्य  मुख्यतः  दो  आरोपों का  खंडन  करने  के

 लिए  दिया इन मेंसे इनमें  से  प्रथम  तो  ae  जिस  समय  यह  लाइसेंस  जारी  किये  गये  उस  समय  विदेश  मंत्रालय

 Tala  नहीं  था  तथा  दूसरा  यह  कि  जाली  ज्ञापन  तैयार  करने  से  मुझे  कोई  सरोकार  नहीं  था  ।  अब

 तक  यह  दोनों  ही  बातें  पूर्णतया  स्पष्ट  हो  चुकी  मैं  सभा  को  किशी  भी  प्रकार  से  गुमराह  करने

 के  लिए  दोषी  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय :  अधिकारियों  द्वारा  लिखे  गये  वोटिंग  के  बारे  में  कया  स्थिति  जोकि  मंत्री  के

 aren  पर  लिखें
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 Correcting  Statement  of  USQ  5085  dt  28-3-1974  December  12,  1974

 re:
 sale  of  Scrap

 by
 Routkela  Steel  Plant  _

 at  एल  ०  une  मिश्र  :
 जहां

 तक
 नोट  तथा

 का  सम्बन्ध  है  वह  तो  मेरे  निदेश

 के  प्रश्नगत  मेरे  विशेष  सहायक  era  लिखे  गये  ।  5  तारीख  की  सुबह  मैं  रेल  मंत्री

 बन  गया  Wa:  उसके  बाद  मंत्रालय  द्वारा  जो  कुछ  किया  उसके  लिए  मैं  उत्तरदायी नहीं  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 अरब  तक  इस  पर  बहुत  कुछ  हो  गया  मैं  इस  पर  अधिक  व्यवस्था

 के  प्रश्न  उठाने  की  अनुमति  नहीं  तब  मैं  यह  war  चुका

 श्राप  सभी  कृपया  बैठ  मैं  श्राप  सभी  को  एक  या  दो  बार  ही  नहीं  तीन-तीन  बार  सुन  चुका  हूं  ।

 अब  यह  मामला  समाप्त  नि

 श्री  ज्योतिर्मय  ag:  *  मेरा  एक  प्रक्रिया  सम्बन्धी  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  तो  बहुत  हो  श्राप  टेप  के  बारे  में  प्रश्न  पूछ  सकते

 श्री  श्याम नस् दन  माननीय  सदस्य  ने  मेरे  द्वारा  पूवे  उद्धत  किये  sr ग  नोट  का  उल्लेख  किया

 दि  )

 श्री  के०  पी०  उन्नोकृष्णण  :  यदि  उन्हें  भ्र  अनुमति
 a

 जाती  तो  फिर  मुझे  भी  दी

 जानी  चाहिये  )

 maa
 महोदय

 :
 उन्हें  कृपया  दो  मिनट  में  mel  dara करने  तथा  बीच

 में  व्यवधान  मत  डालिये  ।

 थो  श्यामन्दन  मिश्र  |:  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  मैंने  इससे  पुर्व  उनकी  टिप्पणी  का  उल्लेख  करते

 हुये  उसकी  fafa  23  1972  बताई  जबकि  उनके  अनुसार  यह  तारीख  23-8-72  थी  ।

 यदि  मुख्य  प्रशन का  श्राप  शांतिपूर्वक  मेरी  बात
 तो

 सुन  लीजिये
 ।
 मैंने  यह  कहा  कि  यह  भ्रम

 सम्भवतः  रिपोर्ट  के  गलत  सुनने  से  हो  गया

 श्री  सो०  एम०  स्टीफन
 :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न

 अध्यक्ष
 मैं  किसी  भी  व्यवस्था  के  प्रश्न  की  manta  नही

 श्री
 श्याम नन्दन  मिश्र  :  मुझे  यह  समझ  नहीं  oar  कि  यह  लोग  इस  पर  आपत्ति  क्यों  करते  हैं

 जबकि  आरोपपत्र  में
 भी

 यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  श्री  तुलमोहन  रोम  23-11-72  को  मंत्री
 महोदय से

 |
 रिपोर्टर  ने  इसे  23  अगस्त  समझ  लिया  हो  )

 मेरी  कहीं  गई  बात  की  अनेक  व्यावस्थायें  प्रस्तुत
 की

 जा  रही  इन्हें  ऐसा  करना  शोभा  नहीं  देता

 मैंने  कल  टेप  सुने  उनमें  एक  भी  वाक्य  ऐसा  नहीं  है  जो  रिपोर्टिंग  में  छूट  गया  ai  उसमें  23-8-72
 ही  कहा  गया

 आप
 चाहें  तो  वह  टेप  यहां  सुन  सकते

 दूसरे  मैंने  यह  भी  निवेदन  किया  था  कि  मेरे  aah ही  भाषण  में  दो  बार  तारीख  23-8-72

 का  उल्लेख  हुआ
 |

 दूसरी  बात  मैंने  यह  कही
 कि

 माननीय  मंदी  महोदय  द्वारा  जो  नोट  लिखा  गया  वह
 लगभग  वैसा  ही  था  जैसाकि  5  1973

 को  लिखा  गया  था
 |

 इस  सनद  में  मैं  यह  भी  स्पष्ट
 करना  चाहता  हूं  कि  ams  रिपोर्टर  ने  यदि  मेरे  भाषण  में  23-8-72 का  उल्लेख  दो  बार  नहीं  किया

 शौर  यदि  ऐसा
 कर  दिया  जाता  तो  मंत्री  महोदय  मेरा  भाषण  पढ़ने  के  उपरान्त  ऐसा  निष्कर्ष

 न  निकालते

 102



 सेना  पटले  पर  रख  गय 21  1896

 "em  महोदय  ae  लाड  सारों  मे  इसका  उल्लेख  किया

 श्री  श्याम नन्दन मिशन  मैंने  कल  भी  यही  बात  कही  थी  परन्तु  फिर  भी  भ्रम  बना

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  यह  सब  कुछ  यहीं  समाप्त  होता

 Shri  Madhu  Limavye  (Renka):  [  rise  on  point  order  I  want  a  clarification

 Mr.  Speaker  No  Sir

 श्री मत  श्राप  व्यवस्था  के  प्रश्न  की  भ्छ्  क्यों  नहीं  देते
 ?

 आप  कौन-से नियम  के

 गअन्तगत  मुझे  व्यवस्था  का  उठाने  से  रोक  रहे  arg  प्रक्रिया  का  उल्लंघन  कर  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  व्यवस्था  के  प्रश्न  केवल  कार्यवाही  में  बाधा  डालने  के  लिए

 ही  उठाये जा  रहे  श द  यह  दो  या  तीन  बार  नहीं  प्रविचय  चार  चार-बार  ग्रा  चके  wa  मैं  इनकी

 अनुमति  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  वह  निरन्तर  A  जा  रहे  हैं  )

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  क्या  माननीय  मंत्री  द्वारा ot  समाचारपत्र  की  खबर  का  हवाला  देना  उचित

 विशेष  रूप  से  इस  स्थिति  में  जबकि  मैं  यह ह  स्पष्ट  वक्तव्य
 दे

 चुका  हूं  कि  में  सम्मिलित

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारत के  नियंत्रक  sate  महालेखापरीक्षक का  वर्ष  1970-71  का  प्रतिवेदन  संघ  सरकार

 के  भाग  10  तथा  11

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कमार  मुखर्जी  )  :  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद  151(1)

 के  अन्तर्गत वर्ष त्री  1970-71  के  लिये  भारत  के  नियंत्रक कौर  महालेखापरीक्षक के  प्रतिवेदन  —aa  at

 कार  के  निम्नलिखित  भागों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 भाग  हग्स  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड के  कार्यकरण  का  मूल्यांकन ।

 भाग  एन्टी बायोटिक्स  लिमिटेड के  कार्यकरण  का  मूल्यांकन

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  8732/74]

 कोयला  खान  1974,  कर्मचारी
 भविष्य  निधि  (oat

 1974  wie  erat  भविष्य  निधि  कौर  कुटुम्ब  पेन्शन  स्कीमों  का  1972-73  के  लियें  arias  प्रतिवेदन

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-संगीं  बाल  गोबिन्द  मैं  निम्नलिखित पत्न  सभा  पटल  पर

 r रखता  ह

 (1)  )  खान  अधिनियम  52  को  धार  59  की  उपधारा  (7) के के  कोयला

 खान  1974  तथा  अंग्रेजी  की  एक
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 नि  from
 Rajya  Sabha

 ‘Agrahayana  al;
 18

 aka)

 जो  दिनांक  भ  1974  के  ———— ATXT  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 ato  ato  नि०  1197  में  प्रः  काशत far
 हुए

 >
 उपर्युक्त  अ्रधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  gu  विलम्ब  के

 वाला एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  eo  8733/74]

 (2)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  ate  कुटुम्ब  पेंशन  निधि  1952  की  धारा  7  की

 धारा  (2)  के  श्रत्तगंत  कर्मचारी  भविष्य  निधि  1974

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  23  1974  के  भारत  के  राजपत्र

 में  अधिसूचना संख्या  ato  ato  नि०  1255  में  प्रकाशित हुई

 (3)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  ok  कुटुम्ब  पेंशन  स्कीमों  के  कार्यकरण  सम्बन्धी  वर्ष  1972-73

 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 प्रिया  में  रखा  दिये  सं  रया  एल०  to  संख्या  8734/74]

 श्री  मधु  लिमये  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य
 के

 साथ  सारा  मामला  समाप्त  हो  चुका  है  ।  wa  कोई

 व्यवस्था का  प्रशन  नहीं

 Shri  Madhu  Limaye:  I  want  to  seek  a  clarification.  (Interruptions)

 अध्यक्ष  महोदय  नहीं  ।

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महा  मैं  राज्य  सभा  सै  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की  सूचना  देता  हूं

 कि  राज्य  सभा  ने  10  1974  की  अपनी  बैठक  में  एक  प्रस्ताव  स्वीकार  किया

 है  जिसके  द्वारा  लोक  सभा  सें  सिफारिश  की  गयी  है  कि  चह  विदेशी  श्रभिदाय
 1973  संबंधी  दोनों  सभाश्रों  की  संयुक्त  समिति  की  सदस्यता  से  सरदार

 बूटा

 fag  के  त्याग पत्न  दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  हुए  स्थान
 पर

 उक्त  संयुक्त  समिति में  लौक

 सभा  का  एक  सदस्य  faq  करे  ।

 कि  राज्य
 सभा

 ने  11  1974  की  अपनी  बैठक  में  एक  प्रस्ताव  स्वीकार  किया

 है  जिसके  द्वारा  विदेशी  श्रभिदाय  1973  संबंधी  दोनों  art की

 संयुक्त  समिति  का
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  की  अवधि  राज्य  सभा के  )

 सत्त  के  अन्तिम  दिन  तक  ate  बढ़ा  दी  गयी  है  ।
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 कि  राज्य  सभा  11  1974  की  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  की  इस  सिफारिश

 से  सहमत  हो  गई  है  कि  वह  सिविल  प्रक्रिया  1974  संबंधी  दोनें

 संभागों  की  संयुक्त  समिति  में  श्री  विपिनपाल  दास  के  त्याग पत्न  के  कारण  रिक्त  हुए

 स्थान  पर  राज्य  सभा  का  एक  सदस्य  नियुक्त  करे  उसने  यह  सूचना  भी  दी  है  कि  रिक्त  स्थान

 को  भरने  के  लिए  उक्त  संयुक्त  समिति  में  श्री  मोहम्मद  उस्मान  को  नियुक्त  किया  गया  है
 |

 कि  राज्य  सभा  ने  11  1974  की  अपनी  बैठक  में  एक  प्रस्ताव  स्वीकार  किया

 है  कि  जिसके  द्वारा  बागान  श्रम  1973  संबंधी  दोनों  संभागों की

 संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  की  अ्रवधि  राज्य  सभा  के  सत्र के  afar

 सप्ताह  के  प्रथम  दिन  तक  भर  बढ़ा  दी  गई

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  I  walk  out  in  protest.

 )

 aaa लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लियें  2  ast  Ao  पर  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  clock.

 मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक  सभा  2  बज  कर  4  मिनट  स०  To  पर  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  re-assembled  after  lunch  at  four  minutes  past  fourteen  of  the

 ः  उपाध्क्ष
 4

 पीठासीन ga  1
 हि

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair
 "J

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka):  Sir,  two  New-Budhists  have  been  blinded  in  village

 Dhawri  in  District  Akola  of  Maharashtra.  had  expected  that  Shri  Raghuramaiah

 would  request  the  Home  Minister  to  give  a  statement.  But  it  has  not  come.  लि  there-

 fore,  humbly  request  to  the  Hon.  Minister,  through  you,  that  a  wave  of  hatred  should

 swept  throughout  the  country  about  this.

 श्री  बसन्त  साठे  :  मैं  इस  बात  का  समर्थन  करता  हूं  शौर  ar  करता  हूं  कि  इस

 गंभीर  मामले  के  संबंध  में  एक  वक्तव्य  दिया  जायेगा  ।

 श्री  समर  गुह  :  एक  अनस्दमाग  द्वारा  अपने  आप  को  जलाये  जाने  का  समाचार  छपा

 है  उसने  सरकार  को  इस  बारे  में  पवन  सूचना  भी  दी  थी  ।  तब  भी  यह  घटना  घटी  है  ।  यह  बहुत  ही

 भयंकर  बात है

 उपाध्यक्ष  क्या  यह  मामला  बिहार  विधान  सभा  में  नहीं  उठाया  जाना  चाहिये  ?

 को  समर  यह  कोई  राजनैतिक  मामला  नहीं  है  ।  अन्तराष्ट्रीय  प्रेस  द्वारा  इस  का  लाभ  उठाया

 जायेगा ।  इस  घटना  की  सारी  स्थिति  को  स्पष्ट  करते  हुए  सरकार  की  कौर  से  एक  वक्तव्य  दिया

 जाना  चाहिये  ।

 a>  of  धर
 श्री  ज्योति  ag  13  मास  पूर्वे  चग  भ्  के  विरुद्ध  मामला  उठाया  था  ।

 सभी  भ्रपेक्षित  दस्तावेज  मैंने  अध्यक्ष  महोदय  को  सौंप  दिये  थे  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  मामला  सदन  के  समक्ष

 लाया  जिससे  कि  सत्य  सिद्ध  दो  सके  ।
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 Calling  attention  to  matter  of  urgent  December  12,  1974

 public
 Importance  a  een)  ह

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  तकनीकी  दोषों के  कारण  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  के  कानपूर

 एकक  द्वारा  एवरो  विमानों  का  निर्माण  बन्द  कर  दिया  गया  है  ।  वहां  4,000  कर्मचारियों  की  नौकारियां  छिन

 जानें  की  झ्राशंका

 भूतपूर्व  रक्षा  उत्पादन  श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  ने  आश्वासन  दिया  था  किसी  की  भी  छंटनी

 नहीं  होगी  ।  समाचारपत्न  में  प्रकाशित  हुआ  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  दूसरे  सदन  में  वक्तव्य  feat  है
 ।

 माननीय  रक्षा  उत्पादन  मंत्नी  को  इस  संबंध  में  एक  वक्तव्य  दना  जिससे  कि  कर्मचारियों के  मन

 में  व्याप्त  झा शंकाएं  समाप्त  हों  ।

 Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad)  :  There  are  widespread  disturbances  in  educational

 institutions  throughout  the  country.  There  isareport  in  the  press  that  Police  has  been
 called  in  Lucknow  University.  There  is  a  general  demand  in  the  country  for  the  radical

 changes  in  educational  institutes.  This  matter  does  not  relate  only  to  states.  Many  2

 times  I  have  demanded  that  the  Education  Minister  should  give  a  statement  in  this  regard.
 ं

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  stare  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 केरल  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  के  फलस्वरूप  काज़  उद्योग  में  उत्पन्न  हुई  स्थिति

 at  ato  एम०  स्टीवन  :
 मैं

 वाणिज्य  मंत्री
 का  ध्यान  श्रविलम्बीय

 लोक  महत्व के

 निम्न  विषय  की  कौर  दिलाता  हूं  और  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वे  इस  संबंध  में  एक  वक्तव्य  दें
 :

 उच्च  न्यायालय  के  3-12-1974  के  फैसले के  परिणामस्वरूप  जिसके  द्वारा  प्रायश्चित  कच्चे

 काजू के
 वितरण  को  विनियमित  करने  संबंधी  सार्वजनिक  सूचना  रह  कर  दी  गई  काजू  उद्योग

 के  लिए
 ९,  ”

 उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्री  का  ध्यान  दिला  यग ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  प्रोसेसिंग  के  लिये  कच्चे

 काजू  की
 ,

 जिसकी  गिरियों  का  निर्यात
 होता

 प्रति
 आयातों  द्वारा

 की
 जाती  1-9-1970

 से  कच्चे  चय  का  आयात  भारतीय  काजू  निगम  के  माध्यम  से  मार्गी कृत  कर  दिया  गया  ।  आयातित

 कच्चे  काजू  के  वितरण  संबंधी  नीति  सार्वजनिक  सूचना  सं०  18 3/श्राई ०  टी०  सी०/पी०  दिनांक

 3-11-1973  में  दी  गई

 संक्षेप  में  इस  सार्वजनिक  सूचना  के  अन्तर्गत  भारतीय  काजू  निगम  पात्र  वास्तविक  उपभोक्ताओं  के

 लिये  वितरक  अभिकरण  वास्तविक  उपयोक्ता  वे  प्रोसेसर  हैं  जिन्होंने  काजुओओं  के  aaa  तथा  निर्यात

 व्यापार  में  भाग  लिया  हो  कौर  1968,  1969  तथा  31  1970  तक  में  से  किसी  भी  केलेण्डर

 वर्ष  में  काजू  प्रोसेस  करने  वाली  फैक्टरियां  चलाई  हों
 ।

 निम्नलिखित  बातों  को  ध्यान  में  रखकर  आयातित

 art  का  झ्राबंटन  किया  जाता  है  —

 केवल  उन्हीं  फैक्टरियों  को  आबंटन  किये  जाते  हैं  जिन्होंने  निर्धारित  प्रोफार्मा  में  भारतीय

 कालू  निगम  के  पास  वास्तविक  उपयोक्ता  के  रूप  में  घोषणा  फाइल  की  हो  कौर  मार्गीकृत  होने  की  तारीख

 के  बाद  भारतीय  काजू  निगम  द्वारा  मंजूर  कर  लिये  गये  हों
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 सहव
 1896

 के  बाद  दो  वर्ष  या  उससे  अधिक  अवधि  के  लिए  लगातार
 बन्द  et  कोई

 फैक्टरी  maser  की  पात्र  नहीं  है  ।

 ऐसी  कोई  फैक्टरी  भी  आबंटन  के  लिए  पात्र  नहीं  होगी  जो  सुरक्षा  से  संबंधित  के

 सेवा  मजदूरों  को  दी  जानी  वाली  मजूरी  के  निर्धारण  ate  भुगतान  की  शर्तों  के  भ्रनुसार

 नहीं  चलती  |

 प्रत्येक  फैक्टरी  को  शझ्राबंटित  की  जाने  वाली  वास्तविक  मात्रा  भारतीय
 काजू  निगम

 द्वारा

 मजदूरों  की  संख्या  के  आधार  पर  तय  की  जाती  है  जिसकी  पुष्टि  फैक्टरी  द्वारा  रखे  गये  हाजिरी  के

 स्टर  से  की  जाती  है  ate  जिसकी  जांच  निगम  द्वारा  की  जाती  है  ।

 ग्रांबंटित॑  कच्चे  काजू  उसी  फैक्टरी  में  प्रोसेस  किये  जाने  चाहिये  जिसे  वे  आबंटित  किये  गये

 हों  और  उसको  किसी  oer  फैक्टरी  में  ले  जाने  की  अनुमति  नहीं  है  ।

 अन्य  महत्वपूर्ण  शर्त  यह  है  कि  आबंटित  कच्चे  काजू  से  प्राप्ति  की  दृष्टि  से  120  प्रतिशत काजू

 की  मात्रा  के  बराबर  काजू  गिरियों  का  निर्यात  कियां  जाए  कौर  इसका  प्रमाण  निगम  को  प्रस्तुत  किया

 जाए
 ।  इस  शर्तें  का  उद्देश्य  यह  है  कि  प्रोसेसिंग  एकक  स्वदेशी  काजू  की  न्यूनतम  मात्रा का  प्रयोग  करें

 उपर्युक्त  पब्लिक  नोटिस  को  चुनौती  देने  वाली  ata  याचिकाएं केरल  उच्च  न्यायालय में  दायर

 की  गई  कौर  भारत  सरकार  कौर  भारतीय  काजू  निगम  द्वारा  उनका  प्रतिवाद  किया  गया  ।  हमे  भारतीय

 काजू  निगम  ak  कोचीन  में  उनके  काउंसिल  द्वारा  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  केरल  उच्च  न्यायालय  ने

 3-12-1974  को  कुछ  याचिकाओं  पर  निर्णय  सुना  दिया  है  ।  यह  समाचार  मिला  है  कि  केरल  उच्च

 न्यायालय  ने  इस  पब्लिक  नोटिस  को  श्रधिकार।तीत  ठहराया  है  wt  भारतीय  काजू  निगम  को  प्रत्येक

 पिटीशनकर्ता को  250  टन  आयातित  काजू  का  एक  तथा  झ्राबंटन  करने  का  निदेश  दिया  हमने

 fata  की  एक  प्रतिलिपि  मांगी  है  जो  at  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  जबकि  केरल  उच्च  न्यायालय  के

 निर्णय  को  देखना  ate  इसके  निष्कर्षों  पर  विचार  करना  झ्रावश्यक  हमारे  पास  wa  तक  जो  जानकारी

 उपलब्ध  है  उसके  अनुसार  हमें  निर्णय  के  विरुद्ध  एक  ote  दायर  करनी  पड़  सकती  है  रोकने  का

 आदेश  लेना  पड़  सकता  है
 ।

 भारतीय  काजू  निगम  ने  पहले  ही  wt  काउंसिल  को  च्  जारी

 कर  दिए  हैं
 कि

 वे  आदेश  के  क्रियान्वयन  पर  रोकने  का  आदेश  प्राप्त  करने  के  लिये  केरल  उच्च  न्यायालय
 के  डिवीजन  ब्रंच  से  arcs  करें  ।

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  एक  बहुत  ही  श्रभूतपूर्वे  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  केरल  के  असंख्य

 लोगों  का  यह  मामला  1970-71,  1971-72,  1972-73  कौर  1973-74  में

 64.000,  1,57,000,  2,00,000  कौर  1,57,000  टन  का  हुमा  ।

 निर्यात
 में

 भी
 वृद्धि  होती  है  ।  1970-71,  1971-72,  1972-73  1973-74

 ||
 में  52  62  69  करोड़  75  करोड़  रु०

 के  मूल्य  के  नियति हुए  |  ह

 1974-75 में  लगभग  111  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  निर्यात  की  संभावना  लगभग  60  प्रतिशत

 आयातित  काजू  का  प्रोसेस  किया  जाता  काजू  का  आयात  केवल  इस  कारण  किया  जा  रहा  है  कि  देश

 में  कुशल  व्यक्ति  उपलब्ध  हैं  ।  देश  की  अनुमोदित  फैक्टरियों  में  1,37,000  श्रमिक  काम  करते  हैं  जिनमें

 से  1,07,000  व्यक्ति  केरल  में  और  लगभग  25,300  व्यक्ति  तमिलनाडू में  काम  करते  हैं  ।
 समस्या  यंह

 है  कि  ग्रायातित  श्र  देश  में  उपलब्ध  काजू  सभी  लोगों  को  साल  भर  काम  देने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं
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 आधार  पर एक  मजदूर  को  साल  भर  काम  देने  के  लिए  ड  च  कच्चा  काजू  आवश्यक  इस  के  शर

 मोदित  फैक्टरियों  के  मज़ारों  को  साल  में  से  अधिकतम  ms  मास  की  अवधि  के  लिए  काम  मिल  सकता

 @  |
 »

 व्यापक  मार्गीकृत  की  प्रक्रिया  श्रमिकों  के  ग्र धि कारों  के  संरक्षण  के  लिए  अपनाई  गई  थी  ।

 स्थिति  यह  है  कि  श्रमिकों  को  नियमित  रूप  से  वेतन  मिल  रहे  हैं  ।  wa  प्रश्न  यह  है  कि  सरकार  द्वारा

 जारी  सार्वजनिक  सूचना  रह  कर  दी  गई  है  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  काजू  उ  उद्योग  ग्रस्त-व्यस्त
 जायेग

 इस  से  वास्तविक  फैक्टरियों  के  भी  बन्द  होने  की  आशंका  |  इस  निर्णय  के  पश्चात  सभी  फैक्टरियों

 द्वारा  मांग  की  जायेगी  कि  कच्चे  काज  की  उन्हें  भी  सप्लाई  की  जाये  इससे  नियमित  फैक्टरियों को
 मिलने  वाली  मात्रा  कम  हो  जायेगी  ।  इसका  यह  त्र  है  कि  जिन  श्रमिकों  को  7-8  महीने  का  काम

 मिल  रहा  उसमें  1-2  महीने  की  कमी  हो  जायेगी  ।  इस  सब  स्थिति  का  परिणाम  यह  होगा  कि  विदेशी

 मुद्रा  उपार्जन  का  एक  मुख्य  स्रोत  सूखना  प्रारंभ  कर  देगा  ।  यह  उद्योग  लघु  उद्योग  व  श्रम  प्रधान  हैं
 ।

 लगभग  100  करोड़  रुपये  arias  की  विदेशी  मुद्रा  का  उपाधि  इसके  द्वारा  किया  जा  रहा  जो  कि

 प्रभावित  होगा ।

 मेरे  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  का  प्रयोजन  यह  है  कि  मंत्री  महोदय  थिति  की  गंभीरता  को  समझें  कौर

 सरकार  स्थिति  में  हस्तक्षेप करें  ।

 दुःख  की  बात  यह  है  कि  केरल  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  को  च्  9  दिन  व्यतीत  हो  चुके  हैं

 परन्तु  सरकार  को  सूचना  काजू  निगम  के  वकील  द्वारा  प्रेषित  की  गई  ।  भारत  सरकार  की  अधिसूचना

 को
 चुनौती  दी  गई  थी  ।  भारत  सरकार  प्रतिवादी  याचिकादाता  संख्या  1  थी  ।  परन्तु  सरकारी  वकील  ने

 सरकार  को  कोई  सूचना  प्रेषित  नहीं  की  ।  इस  बात  की  जांच  की  जाये  fe  सरकारी  वकील ने  किसि

 कारण से  यह यह  सूचना  सरकार  को  नहीं  भेजी  ॥  काज  निगम  द्वारा  इस  मामले  में  atta  दायर  की  जा

 रही  परन्तु  कया  भारत  सरकार  केवल  दर्शक  मात्र  रहेगी
 ?

 क्या  उसका  इस  से  कोई  संबंध  नहीं  है
 ?

 सरकार  को  केवल  काजू  निगम  पर  ही  निसार  नहीं  रहना  चाहिये
 ।

 सरकार  विधि  विशेषज्ञों
 को

 चनको  भेजें  जो  कपिल  दायर  करें  ate  रोकादेश  प्राप्त  केवल  सरकारी  वकील  पर  ही  निर्भर  नहीं

 रहना  चाहिये  |

 कोयला  उद्योग  में  संकट  कराया  तो  सरकार  ने  हस्तक्षेप  किया  ।  कपड़ा  उद्योग  में  भी  संकट

 पर  ही  सरकार  ने  हस्तक्षेप  किया  ।  सरकार  को  संकट  कराने  पर  ही  हस्तक्षेप  करने  की  नीति  भी  बदलनी

 सारे  कानूनी  उपबंधों  की  अभी  से  ही  जांच  करनी  चाहिये  जिससे कि  निर्णय  के
 सरकार

 विरुद्ध  जाने  की  स्थिति  का  समुचित  ढंग  से  सामना  किया  जा  सके  ।  अन्यथा  इन  वर्षो  में  जो  यह  उद्योग

 खड़ा  वह  पूरी  तरह  से  ढह  जायेगा  |

 8000
 टन  काजू  के  साथ  जहाज  कोचीन  बन्दरगाह  पहुंचने  वाला  है

 न्यायालय
 ने  इस

 मात्रा  के

 वितरण  की  बात  की  है  ।  सरकार  को  स्थित  की  गंभीरता
 को  समझना  चाहिये  ।  मैं  जानना  चाहता  हू

 कि  यदि  आवश्यकता  तो  क्या  सरकार  इन  श्रमिकों  के  भविष्य  को  बचाने  के  लिये  नया  कानून  बनायेंगी
 ?
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 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  बला  a  सदस्य  से  पुरी  तरह  समहत  हूं  ।  यह  सच  है

 1,60,000  टन  आयातित  कच्चे  काजू  की  मात्ना  निर्यातकों  की  स्थापित  क्षमता  की  तुलना  में

 बहुत  कम  है  इसके  परिणाम  स्वरूप  कारखाने  साल  भर  नहीं  चल  सकते  ।  इस  उद्योग  में  1,84,000

 श्रसिक काम  करते  हैं  न  कि  1,50,000  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  ।  इसी  संदर्भ  में  भारत  सरकार

 ने  mat  को  मार्गीकृत  किया  था  ।  इसका  निर्यात पहलू  भी  था  ।  सरकार  ने  श्रमिकों  के  हितों

 तथा  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  सार्वजनिक  सूचना  जारी  की  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  निर्यात

 से  होने  वाले  लाभों  में  विधि  हुई  इस  दिशा  में  कुछ  प्रौढ़  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  मैं  इस  बारे  में

 स्पष्ट  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  की  ae  से  इस  मामले  में  कोई  भी  ढील  नहीं  हुई  है  ।  सूचना  प्राप्त

 करने  के  तुरन्त  बाद  ही  भारत  सरकार  ने  निर्णय  की  प्रमाणित  प्रति  के  लिये  तार  भेजा  लेकिन  हमें  ast

 तक  यह  प्रमाणित  प्रति  प्राप्त  नहीं  हुई  इसके  प्राप्त  होते  ही  सरकार  इस  झोर  तुरन्त  ध्यान

 देगी  ।  चूंकि  at  तक  निणंय  की  प्रतिलिपि  प्राप्त  नहीं  इस  लिये  इस  बारे  में  हम  कुछ  अधिक  नहीं

 कह  सकते  ।  हम  इस  प्लोर  पुरा  ध्यान  देंगे  ।

 श्री  व्यालार  मझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  मंत्री  महोदय  को  काजू

 उद्योग  तथा  इसके  कर्मचारियों  की  सदस्यों  की  पूरी  जानकारी  केरल  उच्च  न्यायालय  के  fag  के

 फलस्वरूप  कर्मचारियों  को  बहुत  हानि  जिसका  प्रभाव  विदशी  wat  पर  भी  पड़ेगा  ।  यह  एक  नई

 समस्या  उठ  खड़ी  हुई  कर्मचारियों  के  लिये  न्यूनतम  मजूरी  संबंधी  fig  को  लागू  करने  के  लिये
 केन्द्रीय  सरकार  ने  सचमुच  एक  साहासिक  निर्णय  लिया  है  ।  इसके  1,87,000  कर्मचारियों  को  लाभ  पहुंचा

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  संवैधानिक  कानून  के  आधार  पर  अवश्य  कोई  कार्यवाही  की  जानी

 सरकार  को  इस  मामले  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  इस  मामले  की  पैरवी  के  लिये  इसे

 महान्यायवादी  अथवा  अतिरिक्त  महा-श्रधिवक्ता  को  भेजा  जाना  इस  बारे  में  मैं  सरकार
 से

 स्पष्ट  भ्राश्वासन  चाहता  यदि  ऐसा  न  किया  गया  तो  ag  मामला  पेचीदा  हो  जायेगा  ।  कमंचारियों
 ने  हड़ताल  की  धमकी  दो  मैं  मंत्नी  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  सारे  मामले  को  नियमित  करने

 के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार
 संबंधी  सारी  जिम्मेदारी  ऊपर  लेगी  ।  वरिष्ठ  वकील  अथवा  महान्यायवादी  भेजने  संबंधी  सुझाव  पर

 गम्भीरता पु वंक  विचार  किया  जायेगा  ।

 याचिका  समिति

 COMMITTEE  ON  PETITIONS

 20  at  प्रतिवेदन

 श्री  जगन्नाथ  राव  मैं  याचिका  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता
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 ग  —————

 सदस्यों  को  गिरफ्तारी  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE:  ARREST  OF  MEMBERS

 गह  मंत्री  सके  ब्रह्मानन्द  :  आपके  श्री  दिग्विजय  नारायण

 संसद  सदस्य  तथा  श्री  सत्येद्र  नारायण  संसद  सदस्य  की  गिरफ्तारी  के  संबंध  में  15  नवम्बर  को

 सदन  में  उठाए  गए  प्रश्नों  के  बारे  में  तथ्यात्मक  स्थिति  बताने  के  लिये  मैं  are  की  अ्रनुमति  चाहता  हूं
 ।

 बिहार  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनसार  श्री  दिग्विजय  नारायण  संसद  श्री  सत्येन्द्र  नारायण

 fag,  संसद  सदस्य  तथा  15  wa  व्यक्तियों  को  de  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  144 के  अंतगंत  लागू  की

 गई  निषेधाज्ञा  तथा  भारत  रक्षा  नियमों  के
 नियम  69

 का  उल्लंघन  करने  के  लिए  4  1974

 को  लगभग  12  बज  दोपहर  को  बोरिंग  पटना  में  गिरफ्तार  किया  गया  था ।  बिहार  सरकार  द्वारा

 यह  भी  बताया  गया  है  कि  इन  दो  संसद  सदस्यों  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  एक  तार  जिला

 पटना  द्वारा  उसी  दिन  wait  4  1974  को  यथोचित  रूप  से  भेज  दिया  गया  था  किन्तु  शहर

 में  व्यवस्था  होने  के  कारण  तारधर  से  उस  दिन  नहीं  भेजा  गया  था  झर  इसे  aaa  दिन  भेजा  गया

 इन  संसद  सदस्यों  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  जिला  मजिस्ट्रेट  पटना  द्वारा  बाद  में  6  नवम्बर  को  एक

 विस्तृत  रिपोर्ट  अध्यक्ष  महोदय  को  भेज  दी  गई  जिसमें  सूचित  किया  गया  था  कि  उक्त  संसद  सदस्य

 4  1974  को  गिरफ्तार  किये  गये  थे  ।  बिहार  सरकार  ने  यह  भी  कहा  है  कि  श्री  दिग्विजय

 नारायण  संसद  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  संसद  उनके  साथ  गिरफ्तार  किए  गए

 oy  व्यक्ति  उसी  दिन  एक  मजिस्ट्रेट  के  सामने  पेश  किये  गए  थे  ।  we  जेल  हिरासत  में  भेजा  गया  प्रौढ़

 4  और  5  1974
 के  बीच  की  रात्रि  को  फलवाड़ी  शरीफ  कैम्प  जेल  में  रखा  गया

 ।
 उन्हें

 10

 1974
 को  जेल  से  वक्त  किया  गया  था  ।

 श्री  sto  एन०  सिह  :  मैं  गृह  मंत्री  से  प्रतिरोध  करूगां  कि  वे  बिहार  सरकार  को  यह

 4  atrrer  का र्थ  नय राय  दें  कि  वह  यह  न  कहें  कि

 कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व  अध्यादेश  के
 निरनुमोदन

 के  बारे  में

 सांविधिक  संकल्प  तथा  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 STATUTORY  RESOLUTION  RE:  DISAPPROVAL  OF  REPRESENTATION  OF  THE

 PEOPLE  (AMENDMENT)  ORDINANCE

 AND

 REPRESENTATION  OF  THE  PEOPLE  (AMENDMENT)  BILL

 श्री
 श्यामनंदन  मिश्र

 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 सभा
 राष्ट्रपति  द्वारा

 19  1974  को  प्रख्यापित  लोक  प्रतिनिधित्व  )
 1974  (1974  का  अध्यादेश  संख्या  13)  का  निरनुमोदन  करती
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 ee.

 चटका  for>
 इस  बात  में  कोई  संदेह  नहीं  कि  19  अक्तूबर  2  1974  |

 अर्थात्‌  जब  यह  शभ्रध्यादेश जारी

 किया
 हमारे  लोकतंत्र  के  इतिहास  में  एक  दखल  दिन  समझा  जायेगा

 ।
 इससे  पहले

 भी
 अनेक  अनुचित

 wit  गलत  भ्र ध्या देश  जारी  किये  गये  लेकिन  यह  सब  से  अधिक  निंदनीय  अध्यादेश  है  ।  देश  में  संकट

 के  बढ़ने  के  साथ  साथ  सरकार  भी  अध्यादेशों  में  बृद्धि  कर  रही  है  ।

 एक  समाचार  पन्न  में  प्रकाशित  एक  पत्न  में  ठीक  ही  कहा  गया  है  कि  कोई  भी  बुद्धिमान  व्यक्ति

 सा  नहीं  होगा  जो  इस  विषय  में  सरकार  के  उद्देश्यों  को  संदेह  की  दुष्टि  से  न  देखे  ।  का  कोई

 भी  पहलू  रूचिकर  नहीं  है
 ।

 इस  अध्यादेश  में  व्यय  की  सीमा  बांधने  संबधी  उपबंध  के  दो  उद्देश्यों  को
 mate  निर्वाचन  प्रक्रिया  में  समान  प्रभावी  आवाज  एवम्‌  समान  waar  होने  चाहिये  कौर  निर्वाचन  प्रक्रिया

 में  धनियों  का  प्रभाव  समाप्त  किया  जाना  एक  ही  बार  में  समाप्त  कर  दिया  गया

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  अ्रत्सार  यदि  उम्मीदवार  को  सीमा  के  wax  ही  व्यय  करने  के

 लिये  कहा  पर  उसका  समर्थन  करने  वाला  राजनीतिक  दल  प्रिया  उसके  faa  ate  समर्थक  उसके

 निर्वाचन  पर  जितना  चाहें  वक्त  रूप  से  ae  कर  सकते  हैं  तो  व्यय  की  अधिकतम  सीमा  बांधने  का  उद्देश्य

 प्रिया  विफल  हो  जायेगा  तथा  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  की  पवित्रता  तथा  यथार्थता  के  हित  में  अधिनियमित

 लाभकारी उपबंध  पुर्णता  निष्प्रभावी हो  जायेगा  ।  इसलिये  सभा  के  समक्ष  सवाल  यह  है  कि  क्या  हम

 चनावों  में  धन  के  कुप्रभावों  को  नियंत्रित  करना  चाहते  हैं  या  नहीं  ।  इस  मामले  में  कोई  उपाय  करने  से

 पहले  यह  सवाल  अ्रवश्य  हल  किया  जाना  चाहिए  |

 कम्पनी  धन  पर  से  अंकुश  हटाने  का  हाल  के  फैसले  से  यही  संकेत  मिलता  है  कि  सत्तारूढ़  दल

 वर्तमान  खर्चीली  चनाब  प्रणाली  को  जारी  रखना  चाहता  है  ताकि  इसमें  गरीब  व्यक्ति  के  लिये कोई  स्थान

 न  रहे  ।  वास्तव  में  सत्तारुढ़  दल  कम्पनियों  से  खुलेआम  दान  के  रूप  में  दो  लाख  रूपये  का  प्रमाण पत्न

 प्राप्त  करके  इसकी  प्राण  में  दो  करोड़  रुपये  की  रकम  एकत्र  करेगा  |  यही  श्राधार  सत्तारूढ़ दल  तैयार

 करना  चाहता  है  इसलिये  यह  धारणा  बनायी  गयी  कि  कम्पनी  द्वारा  दिये  जाने  वाले  चंदे पर  से

 प्रतिबंध हटा  लेना  चाहिये  ।

 श्री  हरि  किशोर  सिह  )  क्या  ग्रुप  प्रतिबंध  को  हटाने  के  विरूद्ध  हैं
 ?

 श्री  श्यामनंदन  सिश  मंत्री  महोदय  ने  कहां  है  कि  यह ह  झ्र ध्या देश  हमें  भविष्य  में  निर्वाचन  संबंधी

 सुधार  लाने  से  रोकता  नहीं  है  ।  किन्तु  यदि  निर्वाचन  प्रणाली  में  सुधार  संबंधी  संयुक्त  प्रवर  समिति  की

 तो  कोई  भी  व्यक्ति  इस  बात  पर  कैसे  विश्वास सर्वसम्मत  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया

 कर  सकता  है  कि  सत्तारूढ़  दल  इस  विषय  में  वास्तव  में  निष्ठावान  है  ।

 सरकार  का  दवा  है  कि  यह  उपाय  उन  180  उम्मीदवारों  की  भलाई  के  लिए  किया

 गया  है  जिनकी  याचिकायें  देश  में  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  विचाराधीन  हैं  ।  सरकार का  कहना

 यह  है  कि  इनमें  बहुत  सी  विपक्षी  दलों
 की

 हैं
 ।

 क्या  किसी  राजनीतिक  दल  ने  सरकार  से  इस

 की  सुरक्षा  का  भ्रमरों  किया  है
 ?

 प्रत्याशियों  के  प्रति  सरकार  कौ  उत्कंठा में  संदेह

 है  ।

 देश  भर  में  यह  धारणा  बन  गई  है  कि
 ऐसा  प्रधान  मंत्री  के  चुनाव  की  रक्षा  करने  के  लिए

 किया  गया  है  ।  इसीलिए  सरकार  ने  इस  प्रकार  का  विधान  लाकर  अधिक  सावधानी  बरती  है  ।
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 ण्य

 यदि  इस  आशय  से  कि  इससे  प्रधान  मंत्री  के  चुनाव  पर  प्रभाव  घातक  समझा  गया  है
 तो

 ईमानदारी इस  बात  में  होगी  fe  इस  सदन  में  ऐसा  संवैधानिक  संशोधन  लाया  जायें  कि  प्रधान

 मंत्री के  चुनाव  पर  कोई  चुनाव  याचिका  पेश  नहीं  की  जा  सकती
 ।

 megan  के  नैतिक  तथा  राजनैतिक  पहलू  हैं  ।  भ्र ध्या देश  बहुत  ही  भ्र नैतिक  है  ।  विधान  में

 त्रुटियों  के  संबंध  में  उच्चतम  न्यायालय  के  नीतियों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  जहां  तक  इस  शझ्रधिनियम

 को  वैध  बनाने  का  संबंध  यह  भ्र द्वितीय  अध्यादेश  है  क्योंकि  इससे  त्रुटियों को  जन्म  fear गया  है

 ax इस  adam  विधान  में  उन्हें  न्यायालय  सम्मत  बनाया  जा  रहा  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  कोई

 नया  कानून  नहीं  बनाया  है  ।  इसी  भ्र ध्या देश  से  कानून  को  सुदृढ़  किया  जा  रहा  है
 ।

 उनके

 उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिया  गया  अद्यतन  इसके  पहले  निर्णयों  के  प्रतिकूल  ही  नहीं  है  जिनका

 ama  यह  था  कि  दलों  का  खर्च  शामिल  न  किया  बल्कि  इससे  वास्तविक  प्रत्याशी  द्वारा  किया

 गया  खर्चा  जेसी  अ्रभिव्यक्तियों  की  भी  व्यापक  व्याख्या  हुई  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  दल  के  सामान्य

 उद्देश्यों  के  लिए  किए  गए  व्यय  ai  किसी  विशेष  प्रत्याशी  के  लिए  किए  गए  व्यय  में  भ्रांति  किया  है

 विधेयक  के  उद्देश्यों  ्र  कारणों  में  बताया  गया  है  कि  किसी  एक  विशेष  राजनीतिक दल  के  किसी  चुनाव  क्षेत्र

 में  चुनाव  पर  होने  वाले  खां  की  कोई  सीमा  नहीं  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  है  कि  एक  दल  के

 सामान्य  प्रचार  पर  हुए  खं  को  प्रत्याशी  के  चुनाव  खरच  में  ही  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।  इससे  दलगत

 प्रचार  या  विचारधारा  के  प्रचार  पर  होने  वाले  खां  में  तो  छूट  मिल  गई  है  ।

 जब  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  कि  उसके  इस  मत  से  इसके  किसी  पहले  fasta  को  विरोध

 नहीं  होता  at  विधि  मंत्री  ने  हमें  बताया  है  कि  यह  निर्णय  उनके  विरूद्ध  जाता  है  |  उच्चतम

 न्यायालय  का  यही  मत  रहा  है  कि  प्रत्याशी  के  चुनाव  के  संबंध  में  जितना  भी  व्यय  हो  वह  सब

 भ्र क्सर  के  गुण  के  अधार  पर  ही  उसके  चुनाव  व्यय  में  जोड़ा  चाहिए ।  रकमें  निर्धारण  का

 यही  है  ।  कानून  बिना  किसी  भेदभाव  के  ही  बनाया  जाना  चाहिये  ।  यदि  tar  कानून  जिस

 माध्यम  से  कोई  व्यय  प्रत्याशी  के  हिसाब  में  न  जोड़ा  जा  सही  है  तो  इस  कानून  को  सरकार

 द्वारा  भी  कमर  नाथ  चावला  के  मामलें  में  भी  लागू  किया  जाना  चाहिए  i  वास्तविकता  तो  यह  है  कि

 सरकार  कानून  में  फेरबदल  कर  रही  है  ।  सरकार  ने  यह  कानून  इसलिये  बनाया  कि  सत्तारूढ़  दल

 अत्यधिक  चुनाव  खे  संबंधी  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  बच  सके  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  प्रत्याशी  द्वारा  चुनाव  व्यय  संबंधी  नीति  राशि  तथा  राजनैतिक  दल  तथा

 समर्थकों  द्वारा  व्यय  की  गयी  राशि  स्पष्ट  उल्लेख  किया  है  कि  राजनैतिक  दलों  तथा  समर्थ  कों

 द्वारा  व्यय  की  गयी  राशि  को  भी  चुनाव  व्यय  में  जोड़ा  जाये  ।  सत्तारूढ़  दल  उच्चतम  न्यायालय

 की  ग्रां खों  में  घूल  डालना  चाहता  है  ।  यदि  वे  एसा  सोचते  हैं  कि  इस  अध्यादेश  से  वे  न्यायालय  पर

 यह  पाबन्दी  लगा  सकते  हैं  कि  वह  खर्च  की  श्रन्तनिहित  स्वीकृति  के  प्रश्न  पर  विचार  न  कर

 तो  उनकी  धारणा  ठीक  नहीं  है  ।  इस  प्रश्न  पर  विचार  करना  न्यायालय  का  कत्तव्य  है  ।  इसी

 आधार  पर  श्री  अमर  नाथ  चावला  के  मामले  में  यह  कहा  गया  है  कि  खां  अ्रधिक  किया  गया  ।  राम

 दयाल  बनाम  ब्रज राज  सिंह  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  था  कि  ग्वालियर

 के  महाराजा  राजमाता  द्वारा  जो  खां  गया  उसका  सीधा  संबंध  ब्रजराज सिंह  के  चुनाव

 अभियान  से  नहीं  उसे  उसके  चुनाव  खर्चे  में  सम्मिलित  नहीं  किया
 जा

 सकता  है
 ।

 इस  दृष्टि
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 उच्चतम  न्यायालय  के  इस  निर्णय  से  हमारे  मत  का  समर्थन  होता  विरोध  नहीं i  यदि  an

 निर्णय  की  व्याख्या  अन्यथा  की  जाये  तो  बात  शर  है  ।  सर्वोच्च
 न्यायालय

 की  इस  राय  की  पुष्टि
 रा नं जय  सिह  बनाम  बेजनाथ  मेगराज  पटो दिया  बनाम  कार  के०  बिड़ला  आदि  कौर  बी०  राज

 गोपाल  बनाम  एन०  जी०  रंगा  के  मामलों  में  दिये  गये  निणंयों  से  होती  है  ।  ऐसे  मामलों  में  यह

 देखा  जाता  है  कि  क्या  ऐसी  परिस्थिति  साक्ष्य  उपलब्ध  है  जिसके  झ्राधार  पर  अनुमान  लगाया

 जा  सके  कि  जो  aa  किया  गया  >
 @  ,  वह  उम्मीदवार  को  स्वीकृति  से  किया  गया  है  ।  श्री  डी०  पी०

 मिश्र  बनाम  के०  एन०  शर्मा  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  था  कि  चुनाव  क्षेत्र
 में

 राजनीतिक  दल  भी  खेंच  कर  सकता  न  केवल  उम्मीदवार  ही  ।  किन्तु  न्यायालय  ने  500  रुपये की

 वह  राशि  डी०  पी०  मिश्र  के  हिसाव  में  गिनी  थी  जो  उसने  झपने  दल  के  पास  जमा  कर  रखी

 थी  ।

 अतः  मेरी  राय  है  कि  इस  अध्यादेश  के  बावजूद  न्यायालय  अपनी  नहीं  बदलेंगे  ;
 व

 इस  बात  की  कभी  भी  अनुमति  न  देंगे  कि  राजनीतिक  दल  अपने  उम्मीदवार  पर  जितना  अधिक  चाहें

 कर  सकें  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  अधिनियम  की  घारा  77  में  दो  स्पष्टीकरण  जोड़  देने  मात्र  से

 कानून  के  मौलिक  स्वरूप  को  नहीं  बदला  जा  सकता  ।  बाप  अधिनियम  में  वह  बात  घुमा-फिराकर

 जोड़ रहे  हैं  जो  न्यायालय  को  स्वीकार्य  नहीं  है  ।  इसी  दृष्टि  से  यह  विधेयक  आपत्तिजनक  है  कौर

 हम  इसका  विरोध  करते  यह  विधेयक  केवल  शासक  दल  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  लाया

 > गया  है  श्र  ऐसा  करके  शासक  दल  देश  में  लोकतंत्र  को  समाप्त  करने  जा  रहा  ्  |

 महोदय  संकल्प  सभा  के  समक्ष  है  ।

 झट
 fafa,  न्याय  कौर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  एच०  कार  म  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 a
 लोक

 प्रतिनिधित्व  अधिनियम  1951  में  राग  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया
 3

 जाये  |

 Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad)  :  I  want  to  raise  a  point  of  order.  About  it  I  have

 already
 2iien  in  writing.

 श्री  एच०  सर  गोखले  जहां  तक  मुझे  पत्ता  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  है  भ्रन्तगंत

 बिचार  करने  के  प्रस्ताव पर  ऑअ्रापत्ति की  जा  सके  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  माननीय  सदस्य  ने  पहले  ही  यह  लिखकर  दे  दिया  था  कि  वह  विधेयक
 का

 विरोध  पुरःस्थापन  के  समय  ही  करना  चाहते  हैं  ।  उनका  नाम  ह  gat  में  भी  दर्ज

 श्री  एच०
 ao  गोखले  :.

 यदि  श्राप  इसकी  अनुमति  देते  हैं
 तो

 बात  se  है  ।  वैसे  विचार  के

 प्रस्ताव  पर  इसकी  अनुमति  से  एक  नयी  प्रकिया  का  जन्म  हो  जायेंगी  ॥

 Shri  Janeshwar  Mishra:  Sir,  we  want  to  oppose  this  Bill  as  this  very  stage  of  presen-
 tation.  I  want  to  submit  that  the  Bill  which  is  going  to  be  considered  constitutes  the  con-

 tempe  of  the  Supreme  Court.  The  subject  matter  of  this  Billis  such  that  on  the  basis  of  it

 a  number  of  election  petitions  are  pendnigin  the  courts.  So,  I  want  a  clear  cut  ruling  about
 the  question  whether  we  can  refer  to  the  cases  now  peading  before  the  courts  while  discuss-

 ing  the  provisions  of  the  present  Bill.
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जारे  में  संविधान  शोर  Grow  eee  है  कि  उत  well  का

 नहीं  कर  सकते  जो  न्यायालयों  में  न्यायाधीश  हैं  ।  उन  मामलों  का  जिक्र  किया  जा  सकता  है

 जिनमें  न्यायालय  अपना  निर्णय  दे  चके  हैं  ।

 Shri  Janeshwar  Mishra  Then  hon.  Minister  should  not  have  brought  this  Bill  and

 you  should  ask  him  not  to  introduce  it

 थ्री  ज्योतिर्मय  aq  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  यह  अध्यादेश  लाने

 का  कारण यह  है  शासक  ऐसे  ही  मामलों  में  न्यायालयों  द्वारा  सर्वोच्च  न्यायालय  के  इस

 निर्णय  के  आधार  पर  भविष्य  में  दिय  जाने  वाले  नीतियों  की  क्रियान्विति को  रोकना  चाहता है  ।

 तंक  विधेयक  ही  ऐसा  है  इसलिए  वक्ताओं  के  लिए  उस  नियम  के  भीतर  रहना  असम्भव  हैं  कि

 न्यायालय में  चल  रहे  मुकदमों  का  उल्लेख  न  किया  जाये  ।  मंत्नी  महोदय  ने  बिल  पेश  करके  नियम  का

 उल्लंघन  किया  तो  हम  भी  लाचार हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्राप्ति  बात  समझ  गया  हूं  ।  किन्तु  सभा  में  चर्चा  तो  संविधान तौर

 नियमों  के  शन्तगंत  ही  होनी  चाहिए  ।

 श्री  एच०  Fo  एल०  भगत  ड (पूरव ८५  श्री  ज्योतिमंय  बसु  ने  जो  am  दिया

 हास्यास्प्रद  है  ।  इस  दृष्टि  से  तो  सरकार  कोई  भी  नया  विधेयक  न  ला  सकेगी  क्योंकि  प्रत्येक  विधेयक

 का  प्रभाव  कुछ  न्यायाधीश  मामलों  पर  अवश्य  पड़ता  है  ।  wa:  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  बिना

 याधीन  मामलों  का  उल्लेख किये  इस  विधेयक  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  i  चूंकि  इस  विधायक

 का  प्रभाव  कुछ  न्यायाधीश  मामलों  पर  पड़ेगा  ।  इसलिए  संविधान  wie  नियमों  को  एक  तरफ  रख

 दियां  ae  तके  उचित  नहीं  है  ।  मैं  श्राप  के  इस  विनिमय  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  वे

 उन  मामलों  का  उल्लेख  नहीं  कर  सकते  जो  न्यायालयों  में  चल  रहे  हैं  ।

 थी  ज्योतिर्मय  बु  यह  विधेयक  इसलिए  लाया  गया  है  ताकि  वर्तमान  कानून की  सामान्य

 क्रियान्वित को  रोका  जा  सके  1

 श्री  समर  गुह  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  बाद  19  ,  1974

 को  मान  नीय  मंत्री  ने  एक  संवाददाता  सम्मेलन  में  कहा  था  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  ut or
 एक

 नया  कानून  अस्तित्व  में  ar  गया  है  तौर  अध्यादेश  ग्रावश्यक  हो  गया  क्योंकि  लोक  सभा

 विधान  संभागों  के  चुनावों  के  बारे  में  180
 चुनाव  याचिकाएं  न्यायालयों  में  न्यायाधीश  हैं

 ।
 यदि

 नीय  मंत्री  न्यायाधीश  याचिकाओं  का  जिक्र  कर  सकते  तो  हम  नहीं  कर  सकते
 ?

 यह  एक

 वास्तविकता  है  ।  उनके  उल्लेख  के  बिना  विधेयक  पर  चर्चा  की  संभावना  पर  विचार  करना  at  व्यर्थ

 यदि  विधेयक  पर  चर्चा  होती  तो  ag  वास्तविकता  पर  आधारित  ste  सारगर्भित  होनी  चाहिए  ।

 शो  एस०  एम०  बनर्जी (  सभा  के  एक  श्री  भ्रमर नाथ  चावला  की  सदस्यता

 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  द्वारा  हाल  ही  में  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  यह  fia  चुनाव  याचिका  पर

 दिया  गया  है  ।  इसी  के  परिणामस्वरूप  यह  अध्यादेश  जारी  किया  गया  है  ।  श्री  चावला  ने  उच्चतम

 न्यायालय में  पुनः  कपिल की  है  ।  चर्चा  के  दौरान  श्री  चावला  की  याचिका  का  उल्लेख  भी  नहीं

 किया  जा  सकता
 ?

 ar  iso  याचिका यें  को  बाप  न्यायाधीश  बता  सकते  हैं  ।  किन्तु  क्या  श्री  चावला

 की  अपील  याचिका  का  भी  नहीं  किया  जा  सकता
 ?
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 श्री
 जी०  पी०  मावलंकर  ऐसे  180  army  हैं  जिनमें  प्रधान  मंत्री  का  मामला

 >
 महत्वपूर्ण है  ।  विधेयक  प  उद्देश्यों  और  कारणों  के  विवरण  में  यह  लिखा  है  कि  श्री  भंवरलाल  गुप्त

 बनाम  श्री  अमरनाथ  चावला  इरादी  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  किया  या  खच  की

 मति  दीਂ  प्लोर  की  व्याख्या  इस  प्रकार  से  की  है  कि  राजनीतिक दल  द्वारा

 किया  गया  ad  भी  चुनाव  खर्च  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।  इस  व्याख्या  को  प्रभाव  उन

 वारा  पर  पड़े  सकता  जिनकी  च  नाव  याचिकाएं  विचाराधीन  हैं  ।  धारा  77  की  भावना  को

 स्पष्ट
 करने  के  लिए  यह  ares  हो  गया  है  ।  यदि  विधेयक  का  ment  ही  यह  है  तो  हमें

 न्यायाधीश  मामलों  का  उल्लेख  करने  से  क्यों  रोका  जा  रहा  है
 ?

 चूंकि  विचाराधीन  मामलों  का  उल्लेख

 विधेयक में  स्वयਂ  मंत्री  महोदय  ने  किया  इसलिए  उस  पर  चर्चा  समय  तत् सम्बद्ध  अनेक  मामलों

 का  उल्लेख  हमें  करना  पड़ेगा  |

 Shri  Madim  Limaye  (Banka)  Sir,  Rule  No.  352  (2),  wich  has  2en  quoted  her  e,

 is  not  relevant  and  that  is  not  applicable,  because  when  there  is  a  general  rule  and  a  special

 ule,  the  special  rule  overrides  the  general  one  for  example,  on  a  question  of  privilege

 we  are  discussing  the  matter  which  is  pending  in  the  court  in  a  case  relating  to  Sbri  Tul-

 mohan  Ram.  Similarly,  the  rule  of  sub-judice  cannot  be  applied  here  in  the  case  of  a  Bill

 which  has  been  brought  to  under  the  judgement  of  the  Court  So,  itis  but  natural  for  us

 to  refer  to  pending  180  election  petitions  You  cannot  restrict  the  discussion  on  it  on  the

 basis  of  sub-judice  rule

 In  my  opinion,  Shri  Gokhale  should  not  be  allowed  to  move  a  motion  for  considera-

 tion  of  the  Bill,  I  would  like  to  know  whether  explanation  can  be  brought  to  negate  the

 original  section.  That  ts  why  I  am  raising  a  point  of  order.  The  whole  of  it  is  dishonest,

 unconstitutional,  malafide  and  motivated.  If  they  want  to  show  some  honesty,  they  should

 withdraw  the  present  Bill  and  bring  another  in  place  of  it.  They  should  change  whole  of

 Sec.  77  (1).  I  want  your  ruling  on  the  fact  whether  original  section  can  be  negated  by  way

 of  giving  an  explanation  to  it

 श्री  श्याम नन्दन  सीजन  उपाध्यक्ष  चंकी  यह  विधेयक  उन  उम्मीदवारों  के  हितों  को

 क्षा  करने  लिए  लाया  गया  जो  विचाराधीन  180  चुनाव  याचिकाओं  a  सम्बद्ध  इसलिए

 कया  सदस्यों  के  लिए  यह  उचित  नहीं  है  कि  वे  चुनाव  याचिकाओं  के  विषय  का  चर्चा  के  दौरान  उल्लेख

 करें  ।  यदि  सरकार  चाहती  है  कि  उनका  उल्लेख  न  किया  जायें  तो  वह  इस  प्रकार  का  विधेयक  न

 लायें
 ।

 इस  दृष्टि  से  श्राप  इस  मुद्दे  पर  विचार  करें  ।  दूसरा  विचारणीय  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  स्पष्ट
 करण  से  मल  धारा  को  बदला  जा  सकता  ।  यह  सरकार  का  कार्य  नहीं  है  कि  वह  मूल  धारा  में

 ऐसा  स्पष्टीकरण जोड़  दे  जिससे  कि  qa  धारा  का  झपना  प्रभाव  ही  समाप्त  हो  जाये  ।  यह

 संशोधन  नहीं  है

 प्रो  एच०  शरार ०  गोखले  :  मामले  के  न्यायाधीश  होने  का  सिद्धांत  विधान  बनाने  पर  इस  दृष्टि
 दस

 से  लागू  नहीं  होता  कि  इस  dda  में  कानून  ही  न  बनाया  जाये
 ।

 अतः  at  तक  में  बल  नहीं  है  कि

 ‘at  कोर्ड भी चूंकि  याचिकाएं  mada  इसलिए  ada  ष्न्वाब  ना य  चढ  विधेयक  agi  लाया  जा  सकता  या  उस  पर

 होनेਂ  का  सिद्धांत  art  होता  है  ।
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 उस  समय  उन्होंने  किसी  मामले  के  गुण-दोष  के  मायने  में  कुछ  नहीं  कहा  था  ।  उन्होंने  इस

 भ्र ध्या देश  के  गुल-दोष  का  विवेचन  किया  था  wie  कहा  था  कि  इस  अध्यादेश  का  अनुमोदन  किया

 जाना  चाहिये  ।  अब  यदि  विधान  न्याय  नियासीन  नहीं  जैसा  कि  कहा  गया  है  कि  यह  किसी

 एक  व्यक्ति  का  मामला  नहीं  तो  प्रश्न  उठता  है  कि  क्या  विधान  के  बारे  में  चर्चा  का  प्रभाव

 न्यायालयों  में  निर्णयाधीन  मामलों  पर  पड़ेगा  ।  ऐसे  ate  मामले  हैं  जिनमें  चुनाव  संबंधी  ad  का

 waded  है  ग्रोवर  जो  सर्वोच्च  न्यायालय  में  विचाराधीन  है  ।  मैंने  समाचार-पत्तों  के  संवाददाताश्रों

 के  साथ  वात  करते  हुए  किसी  एक  मामले  का  qd  विवेचन  नहीं  किया  था  ।  मैंने  बताया  था  कि

 कितनी  याचिकाएं  विचाराधीन  हैं  ।  तथ्य  यह  है  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  के  निणंय  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  यह  wae  समझा  गया  था  कि  विचाराधीन पड़े  मामलों  को  र  जिनमें यह  प्रश्न  उठा

 उनको  अध्यादेश  के  ways  लाया  जाये  तथा  उसे  कार्यरूप  देने  के  लिये  विधान  war  जाये  ।

 यह  समस्या  पहली  बार  ही  सामने  नहीं  आई  ।  न्यायपालिका  के  निर्णयों
 के  परिणामस्वरूप

 इस  संसद  तथा  विधान  मंडलों  द्वारा
 अनेक  बार  कानून  पास  किये  गये  हैं  ।  संसद  अथवा  विधान  मंडल

 के  सदस्य  के  बारे  में  उत्पन्न  संदेह  को  दूर  करना  आवश्यक  है  ।  मेरा  निवेदन  यह  है
 कि

 किसी

 एक  मामले के  गुर्ज-दोष  पर  चर्चा  करने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।  तर्के  का  मुख्य  आधार  यह  AT

 कि  स्पष्टीकरण कौर  मुख्य  धारा  में  mere  है  ae  स्पष्टीकरण  को  मुख्य  धारा  को  समाप्त  करने  के

 लिये  जोड़ा  जा  रहा  है  ।  यह  ठीक  नहीं  है  ।  स्पष्टीकरण  अन्य  बातों  के  साथ-साथ इस  बाते  को

 स्पष्ट  करने  के  लिये  दियां  जा  रहा  है  कि  उपबन्ध  का  ग्राह्य  क्या  हैं  ।  प्रस्तावित  विधेयक  में
 > स्पष्टीकरण  कौर  मूल  धारा  में  कोई  विरोध  नहीं  ए  |  इस  अवस्था  में  इस  मामले  को  नहीं  उठाया

 जा  सकता  |  प्रत  मेरे  विचार  में  विधेयक  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिये  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  It  has  been  said  in  support  of  the  Bill  that  there  are

 several  petitions  which  have  taken  the  ground  of  excessive  expenditure.  We  should  also

 be  allowed  to  state  facts  in  support  of  our  arguments.  You  should  not  discriminate.

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  दिल्‍ली )
 :  प्रत्येक  विधान  तको |  कुछ  पृष्ठभूमि  होती  है  ।  विधि

 > मंत्री  ने  इसकी  पृष्ठभूमि  का  उल्लेख  किया  Gy  उन्होंने  बताया  ए  कि  अनेक  मामले  धीन  ः  mi

 यह  व्यवस्था  ऐसे  सभी  मामलों  में  लागू  होगी  ।

 श्री  aq  मैं  चर्चा  का  क्षेत्र  सीमित  नहीं  ब्र नाता  चाहता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  सभी  मामलों  को  समझने  के  बाद  विनिर्णय  देना  मैं  मंत्री  महोदय

 से  सहमत  हूं  कि  चर्चा  की  श्रवस्थां  में  विधेयक  आपत्ति  नहीं  की  जा  सकती  ।  श्री  श्रध्यक्षपीठ  से  दो

 मामलों  पर  विनिर्णय  दिया  जाना  है--एक  यह  है  कि  क्या  इंस  विधेयक  पर  चर्चा  के  दौरान  विभिन्न

 न्यायालयों  में  विचाराधीन  पड़े  मामलों  का  हवाला  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।  दूसरे  क्या  हम  श्री  चावला

 के  मामले  का  हवाला  दे  सकते  हैं  क्योंकि  इस  पर  पुनरीक्षण  निर्णयाधोन  विधि  मंत्री  इस  बारे

 में  कोई  अधिकृत  जानकारी  दें
 ।

 श्री  एच०  कार  श्री  चावला के  ar  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिये  याचिका  दायर

 की  मई  है  ।  मुझे  पता  नहीं  है  कि  वह  स्वीकार  की  गई  है  नहीं  1
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  मेरा  संबंध  दो  मामले  हैं  ।  श्री  लिमये  ने  विधेयक  के  गुण-दोष

 को  लेकर  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाया  है  ।  मेरे  विचार  में  वह  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  इस  बात  का

 निर्णय  सभा  को  करना  a  ।  अब  यदि  अ्रध्यक्षपीठ  से  निक्षेप  दिया  जता  है  कि  ag  विधेयक  विभिन्न

 मामलों  का  हवाला  देने  में  बाधक  नहीं  है  तो  चर्चा  का  रूप  ge  हो  जाता  है  ।  परन्तु  श्री  चावला  का

 मामला  इसी  परिधि  में  जाता  है  ake  हमें  उसमें  नहीं  जाना  चाहिये
 ।

 हम  पहले  देखेंगे  कि  स्वीकृत  प्रक्रियाएं  क्या  हैं  ।  एक  स्वीकृत  प्रक्रिया  यह  है  कि  हम  किसी  ऐसे

 मामले  के  गुण-दोष  अथवा  तथ्यों  पर  चर्चा  नहीं  करते  जो  न्यायालय  में  विचाराधीन  पड़ा  ध  |  दूसरी

 बात  यह  है  कि  इस  सदन  को  विधान  बनाने  संबंधी  शक्तियों  पर  कोई  रोक  नहीं  लगाई  जा  सकती  |

 इस  बात  का  निर्णय  उच्च  न्यायालय  अथवा  सर्वोच्च  न्यायालय  करता  है  कि  वह  विधान  संविधान  के

 उपबन्धों  के  अनुरूप  है  या  नहीं  ।  वह  अलग  बात  है  ।  न्यायालय  में  निर्णयाधीन  होना  कानून  बनाने

 में  वाचक  नहीं  हैं  ।  परन्तु  हम  एक  असाधारण स्थिति  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  सदस्यों  ने  इस  बात  का

 उल्लेख  किया  है  कि  इस  अध्यादेश  श्र  विधेयक  का  प्रयोजन  संसद  ak  विधान  सभा  के  उन  सदस्यों

 को  संरक्षण  प्रदान  वारना  है  जिनके  विरुद्ध  चुनाव  याचिकाएं  दायर  की  गई  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से

 सहमत  हूं  कि  एक  बार  जव  यह  सभा  wat  विधायी  शक्तियों  का  प्रयोग  करके  कानून  बनाती  है  कौर  उस

 कानून का  ग्राह्य  स्पष्ट  कर  देती  है  तो  न्यायालयों  को  उस  कानून  के  अनुसार  ही  उसकी  व्याख्या  करनी

 चाहिये  ।  उनके  बिचार  में  इस  प्रकार  का  मामला  अत्यधिक  खर्चे  वाला  नहीं  समझा  जाना  चाहिए

 इसीलिये  ag  यह  कानून  लाये  हैं  ताकि  भविष्य  में  कोई  श्रम
 न

 रहे
 ।  यह  बिल्कुल  उचित  है  ।  जब  वह

 बात  है  तो  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  इन  सभी  मामलों  जिनका  मंत्री  महोदय  ने  seve  fear संरक्षण

 की  शझ्रावश्यकता  है  ।  यह  वहुत  कठिन  बात  है  जिस  पर  बहुत  ही  ध्यान पु वंक  विचार  करना  होगा  ak

 जब  तक  मंत्री  महोदय  कुछ  दोर  स्पष्टीकरण  न  मैं  झपना  विनिर्णय  नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  आपने  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया  कि  क्या  इस  विधेयक  पर

 वाद  विवाद  के  दौरान  सदस्यों  को  उन  मामलों  के  तथ्यों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहिये  या  नहीं  ।  यदि

 उन  मामलों  की  छानबीन  नहीं  की  जाती  तो  श्राप  ने  जो  कुछ  wea  में  कहा  है  उसका  निर्णय  नहीं  किया

 जासकता  1

 श्री  मधु  at  हमारे  भाग  सुनकर  निर्णय  कर  सकते  हैं  कि  az  सम्बद्ध  2  a

 सम्बद्धता  का  नियम  माना  जाना  चाहिये  |

 att  सो०  एम०  स्टीफन
 )  :  यह  बात  तथ्यात्मक  रूप  में  अथवा  कानूनी  रूप  में  ठीक  नहीं

 है  कि  इस  विधेयक  का  प्रयोजन  केबल  विचाराधीन  मामलों  तक  सीमित  है
 ।

 इस  कानून  के  दो  प्रकार

 के  प्रभाव  होंगे
 ।

 इसका  प्रभाव  विचाराधीन  मामलों  पर  भी  ae  भविष्य  में  आने  वाले ऐसे  मामलों

 पर  भी  क्योंकि  यह  चुनाव  कानून  में  संशोधन  के  बराबर  है  जिस  का  प्रभाव  वर्तमान  प्रो  भविष्य

 के
 सभी

 मामलों  पर  पड़ेगा
 ।

 यदि  इसमें  ere  रूप  से  उल्लिखित  हो  कि  इसका  संबंध  इन  इन  मामलों  से

 @  /  तो
 उन  मामलों  के  तथ्यों  पर  बिचार  किया  जा  सकता  है

 ।
 परन्तु  यह  विधेयक  चुनाव  कानून  में

 संशोधन  करने  के  लिये  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  इस  से  यदि  विचाराधीन  मामलों  को  संरक्षण  मिले  या  न

 मिले  इससे  कोई  सरोकार  नहीं  ।  यदि  उन्हें  संरक्षण  नहीं  मिलता  तो  भी  कानून  तो  उनके
 ना
 च तथ्यों  को  उल्लेख  करना  बिकॉज़  होगा  स  ने  उन  मामलों  के  तथ्यों

 पर  विचार  नहीं  करना  है  ।  नियम
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 75  में  बताया  गया  है  किस  समय  किस  विषय  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिये  ।  नियम  74  में  उल्लिखित

 प्रस्ताव  पर  विधेयक  के  सिद्धांतों  पौर  उपबन्धों  पर  सामान्य  रूप  से  चर्चा  की  जा  सकती  परन्तु  विधेयक

 पर  विस्तार  से  चर्चा  नहीं  हो  सकती  ।  इस  समय  हमारा  सम्बन्ध  केवल  विधेयक  के  सिद्धांत  से  है  न  कि

 उसके  लागू  किये  जाने  से  ।  विधेयक  के  सिद्धांत  पर  विचाराधीन  मामलों  का  उल्लेख  किये  बिना  विस्तार

 से  बहस  की  जा  सकती  है  ।

 श्री  wa  यदि  सामान्य  सिद्धांतों  पर  चर्चा  के  समर्थन  हेतु  तथ्यों  की  भ्रावश्यकता है

 तो ?

 sit  सी०  एम०  श्री  लिमये  सम्बद्धता  की  बात  कर  रहे  हैं
 ।

 परन्तु  इस  बारे  में
 भी

 प्रक्रिया  के  नियम  हैं  ।  नियम  352(1)  में  लिखा  है  कि  कोई  सदस्य  किसी  ऐसे  मानते
 का

 उल्लेख  नहीं

 करेगा  जो  न्यायालय  में  विचाराधीन  हो  ।  न्यायालय  में  विचाराधीन  मामलों  कौर  विचाराधीन  तथ्यों  में

 अन्तर  रखना  होगा  ।  विचाराधीन  मामलों  का  सामान्य  रूप  से  उल्लेख  किया  जा  सकता  है  परन्तु  तथ्यों

 का  नहीं  |  सम्बद्धता  का  नियम  श्रादेशात्मक  उपबन्ध  है  ।  मैंने  पहले  ही  निवेदन  कर  लिया  है  कि  यह

 सम्बद्ध  नहीं  है  ।  नियम  352(1)  के  अधीन  सिद्धांत  पर  किसी  मामले  के  तथ्यों  का  हवाला  दिये  बिना

 चर्चा  की  जा  सकती  है  श्राप  को  किसी  असम्बद्ध  या  अनावश्यक  बात  का  उल्लेख  करने  की  अनुमति

 नहीं  देती  चाहिये  |

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  मुख्य  आपत्ति  यह  की  गई  है  fe  विचाराधीन  मामलों  का

 उल्लेख  किये  बिना  विधेयक  पर  सार्थक  चर्चा  नहीं  की  जा  सकेंगी  ।  पहले  इस  प्रकार  के  मामले  सभा  के

 समक्ष  भराये  हैं  र  अध्यक्ष  महोदय  ने  विनिर्णय  दिया  था  कि  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  जा  सकती

 उसमें  तथ्यों  का  उल्लेख  नहीं  किया  जाना  चाहियें  ।  वास्तव  में  किसी  मामले  के  तथ्यों  का  इस  विधेयक  के

 साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  जिस  मामले  के  जो  तथ्य  है  वही  रहेगें  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  कंवरलाल

 गुप्त  बनाम  अमरनाथ  चावला  के  मामले  के  निणंय  के  बारे  में  कानून  की  पूर्वे  स्थिति  प्रदान  करना  है  ।

 हम  उस  सिद्धांत  पर  चर्चा  करना  चाहते  हैं  जिसके  द्वारा  लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  की  धारा  77  में

 दल  के  व्यय  को  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।  यह  श्रापत्ति  निराधार  है  कि  मामलों  के  तथ्यों  का  उल्लेख

 करना  है  ।

 कौल  शकधर  की  पुस्तक  के  पुष्ट  901  में  एक  ऐसी  स्थिति  का  wera  है  ।  26

 1955
 को  गृह  मंत्रालय  द्वारा  पुरस्कार  प्रतियोगिता  विधेयक  पर  विचार  किये  जाने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किये  जाने  के  बाद  एक  सदस्य  ने  कहा  कि  विधेयक  का  विषय  न्याय-निर्णयाधीन  मत  प्रस्ताव  पर

 चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  |  सदस्य  का  कहना  था  कि  न्याय  निर्णयाधीन  मामले  का  उल्लेख  किये  बिना

 सार्थक  चर्चा  करना  असम्भव  है  ।  इस  पर  प्रत्यक्ष  महोदय  ने  विनिर्णय  दिया  कि  सदन  में  चर्चा  का  सर्वोच्च

 न्यायालय  में  याचिका  की  सुनवाई  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़  सकता  |  उन्होंने  प्रस्ताव  पर  चर्चा  चालू

 रखने  की  अनुमति  दे  दी  तथा  यह  रोक  लगा  दी  कि  किसी  मामले  विशेष  के  तथ्यों  का  उल्लेख  न  किया

 जायें
 ।

 यह  एक  अच्छा  पूर्वोदाहरण  है  कौर  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  सदस्यों  की  न्यायालयों  में

 धीन  मामलों  के  तथ्यों  क  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।

 भी  श्याम नन्दन  मिश्र
 :

 हम  इस  बात  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  चर्चा  के  समय  हम
 किन-किन  विषयों  को  ला  सकते हैं  ।  मैं  आपका  ध्यान  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण
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 at  कौर  feat  चाहता  ह  ॥  उसमें  frm  है  free  सुतार  बलन नपना  विचारशील  ae

 प्रतिनिधित्व  1951  की  धारा  77.0  में  उल्लिखित  उपबन्धों  का  आशय  स्पष्ट  करना  अत्यन्त

 आवश्यक हो  गया  है  .  .  .
 "

 जब  इस  विधेयक  का  यहीं  मुख्य  rare  तो  क्या  माननीय  सदस्यों

 को इस  तह  तक
 पहुंचाने  की  अनुमति  नहीं  देंगे

 ?
 क्या  मैं  निवेदन  we  कि  न्यायालय  के  समक्ष  कुछ

 ऐसे  तथ्य हैं  जो  सार्वजनिक  तथ्य  हैं  ?  मैं  शपथ-पत्र  की  प्रति  प्राप्त  कर  सकता  हूं  क्योंकि  वह  सार्वजनिक

 दस्तावेज  है  ।  यदि  हमें  ये  तथ्य  उपलब्ध  कराये  जायें  झर  सर्दी  हम  उन  तथ्यों  को  आपके  समक्ष  रखना

 चाहें  तो  श्राप  इस  बात  पर  विचार  कर  सकते  हैं  कि  क्या  यह  विधेयक  क्रम  में  है  या  इसे  प्रस्तुत  किया

 जाना  चाहिये  या  नहीं  ae  मैं  समझता  हूं  कि  वह  हमारे  लिये  पुर्णतया  वैध  बात  है  ।

 am  यह  स्पष्ट  विचार  रखें  कि  केवल  शब्द  का  प्रयोग  करके  श्राप  पुरी-पुरी  रोक  लगाना

 चाहते  हैं  ।  जिसे  स्वीकार  किया  नहीं  जा  सकता  क्योंकि  हमारे  पास  बहुत  से  तथ्य  हैं  ।  बाप  इन  तथ्यों

 को  सभा  में  प्रस्तुत  किए  जाने  पर  आपत्ति  कसे  कर  सकते  हैं
 ?

 मेरा  aa  निवेदन  है  कि  यदि  इंस  विधेयक  का  उद्देश्य  180  मामलों  को  उच्चतम  न्यायालय  के

 हाल  के  निर्णय  के  प्रभाव  से  बचाना  है  तो  इस  सभा  को
 उन  180

 मामलों  के  अनेक  गुल  की  जांच

 करनी  होगी  ?  इस  विधेयक का  wart  सरकार  ने  बनाया  है  न  कि  इस  सभा  ने  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कठिनाई  में  हूं  ।

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  wat  समक्ष  पूर्वोदाहरण  स्पष्ट  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  जब

 आपने  पूर्वोदाहरण
 का

 sere  किया  है  तो  मुझे  इस  समूचे  मामले  का

 भ्रध्ययन  करके  स्वयं  को  संतुष्ट  करना  चाहिये  कि  यह  बात  इसके  अनुरूप  है  ।

 को  एच०  के०  एल०  भगत
 :

 मैं झ्रापसे  wade  करता  हुं  कि  श्राप  अंतिम पैरा

 को  पढ़ें  ।  यदि  श्राप  समूचे  पैरा  को  पढ़ें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  इसकी  अलग  व्याख्या  करने की  कोई

 गुंजाइश  नहीं  है
 ।

 इस  विधेयक  का  मुख्य  प्रयोजन  कानून  की  स्थिति  को  स्पष्ट  करना  है  ।

 यह  व्याख्या  करना  गलत  है  कि  सरकार  ने  उन  सभी  मामलों  के  तथ्यों  को  जांच  की  है  ।  विचाराधीन

 मामलों  पर  इसका  प्रभाव  पड़  सकता  दौर  नहीं  भी  पड़  सकता  है  ।  इस  सभा  में  लाये  गये  feat  विधान

 का  किसी  अन्य  मामले  पर  कोई  न  कोई  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।

 विशेषाधिकार  के  मामले  के  संबंध  में  संसद  को  शक्ति  प्राप्त  है
 ।  विशेषाधिकार  समिति में  यह

 प्रथा  रही  है  कि
 जिंन  मामलों

 में  न्यायालय  ak  विशेषाधिकार  समिति  द्वारा  तथ्यों  की  पुष्टि  जानी

 होती  है  उनमें  विशेषाधिकार  समिति  द्वारा  समानान्तर  जांच  शुरू  न  की  जाकर  उसे  न्यायालय  द्वारा  तथ्यों

 की  पुष्टि  की  प्रतीक्षा  की  जानी  होती  है  ।

 वे  यह  सब  बातें  राजनैतिक  उद्देश्य  के  लिये  उठा  रहे  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजौ  गुप्त
 :

 क्या  इन  विचाराधीन  याचिकाओं  को  वास्तव  में  इस

 ate  विधेयक  के  की  झावश्यकता  है  या  नहीं  इस  बारे  में  मैं  भ्रनुपूरक  प्रश्न  करना  चाहता  हूं  ।

 इस
 प्रश्न  पर  हमें  सतुष्ट  कौन  करेगा

 ।
 उद्देश्यों  और  कारणों  के  विवरण  में  कही  गई  बात  पर्याप्त  नहीं

 होगी
 ।

 इस  प्रश्न  का  उत्तर  देते  समय  सरकार  को  कुछ  जानकारी  हमें  देनी  होगी  ।  वह  जानकारी  met

 तक  नहीं  दी  गई  है
 ।

 इस  बात  को  उद्देश्यों  शौर  कारणों  के  विवरणों  में  पहले  आना  चाहिये  था  ।
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 wa  प्रश्न  यह  है  कि  यदि  इन  reo  ard  में  से  एस  थी  ATA  der  हैं  जॉ  निर्धारित  सीमा

 से  चुनाव  खर्च  के  बारे  में  है  पर  शेष  179  मामले  अन्य  पर  दायर  किये  हुए  हैं  तो  उस

 सदस्य  के  अधिकार  को  संरक्षण  देने  के  झ्राधार  पर  क्या  सरकार  को  इस  प्रकार  कां  विधान  लाने  का

 कार  है  या  नहीं
 ?

 कोई  नहीं  चाहता  कि  किसी  सामने  में  अ्रध्यादेश  लाया  जाये  ।  सरकार  कहा  था

 कि  भविष्य  में  हम  साथ  बैठकर  विचार  विमर्श  करेंगें  ate  विरोधी  पक्ष  का  भी  परामर्श  चाहेगे

 श्री  श्याम नस् दन मिश्र  :  विधि  मंत्री  ने  प्रेस  को  बताया  था  कि  भविष्य में  इस  मामले  विचार

 विमश  करने  के  तेयार  हैं  ।

 व्यवधान

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त  :  मैं  इतना  कह कह  कर  भाषण  समाप्त  करता  हूं  कि  क्या  इन  180  मामलों

 में  संरक्षण  की  आवश्यकता है  या  नहीं  ।  उद्देश्यों  और  कारणों  के
 विवरण

 के  ग्रतिरिक्त ह टू पारे  समक्ष  कुछ

 नहीं रखा  गया  है  ।

 art  एच ०  कार  गोखल े:  यह  प्रश्न  कि  सभा  संतुष्ट  है  या  नहीं एक  ऐसा  प्रश्न  है  जिस  पर

 सभा  उस  समय  निर्णय  करेगी  जब  विचार  के  लिये  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  यह  कोई  काननी

 प्रशन  नहीं  जिसके  grave  पर  इस  पर  चर्चा  रोक  दी  जाये  ।  चर्चा  के  wa  में  यदि  सभा  इस

 द्वारा  श्रस्वाकार  कर निष्कर्ष  पर  पहुंचे  कि  इस  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  तो  वह

 देगी ।  अरब  at  इस  विधेयक  पर  विचार  को  रोका  नहीं  जा  सकता  ।

 श्री  श्याम नन्दन  fr  )  चर्चा  को  रोकना  नहीं  चाहते  सभाध्यक्ष  से  इस

 विधेयक  पर  विचार  का  क्षेत्राधिकार  जानना  चाहते  हैं  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  इस  संबंध  में  हमें  मंत्री  महोदय  को  प्राप्त  कानूनी  राय  पर  ही

 fix
 नहीं  रहना  चाहिये  क्योंकि  वह  स्वयं  इस  मामले  में  एक  पक्ष  के  प्रतिनिधि  |  उनका  इस  मामले

 से  सीधा  संबंध  है  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  महान्यायवादी को  सभा  के  समक्ष  उपस्थित होने  को  कहा  जाये  ।

 मैं  इसके  लिये  लिखित  या  मौखिक  प्रस्ताव  पेश  करने  को  तैयार  xr  ।  श्री  लाल  गीत  बनाम  श्री

 प्रमरनाथ  चावला  वाले  मुकदमे  के  संबंध  में  श्री  wae  चावला  उच्चतम  न्यायालय  में  याचिका

 कर  चुके
 हैं  महान्यायवादी

 को
 यहां  सभा  में  aver  इस  मामले  में  कानूनी  पक्ष  प्रकट  करना  चाहियें  ।

 श्री  एच०  कार गोखले  :  प्रश्न  यह द  नहीं  है  कि  विधेयक  पर  विचार  का  प्रस्ताव  किया  जायें  या

 नहीं
 ।

 प्रश्न  तो  विधेयक  पर  विचार  करने  की  सीमा  संबंधी  है  ।  इस  al  यदि  किसी  प्रशन  पर  आप  के

 विनिर्णय  की  आवश्यकता  पड़े  तो  arg  दे  दें  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 उप:ध्यक्ष  महोदय :
 मैं

 तो
 भ्र पना  विनिर्णय  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैं  तो  स्वयं  सभा  से  ही  यह यह  रवाना  चाहता  हूं

 क  क  | कि  कया  विधेयक  पर  विचार  करते  समय  न्यायालय  में  fi  पराधीन  उन  180  मामलों  संबंधी  तथ्यों  का

 हवाला  जाय  अथवा  यदि  मैं  मंत्नी  महोदय  के  apa  चर्चा  are  कराई  तो  फिर  मैं  न  तो

 किसी  को  उन  तथ्यों  का  हवाला  देने  से  रोक  ी  सकूंगा  at
 न  ही  उसकी  अनुमति  दे  कलगी  ।  श्व  सभा  ही

 इस  बात  पर  निर्णय करे
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 नीड  वे  दि  ce  err  ES  ——

 sty  ata  कुमार  avd  :  जो  सदस्य  उन  मामलों  संबंधी  बातों  का  संदर्भ  दिये  बिना

 बोलने  को  तैयार  हैं  बाप  उन्हें  बोलने  की  श्रीमती  दीजिये  ।  श्री  शयाम नन्दन  मिश्र  ने  इस  अध्यादेश  का

 विरोध  करते  हुए  काफी  प्रभावी  भाषण  दिया  था  ।  परन्तु  उन्होंने  एक  भी  तद  को  नहीं  ने  दिया  ।

 मेरे  विचार  आपका  विनिर्णय  खाने  सदस्यों  को  संदर्भ  न  देकर  बोलने  की  शझ्रतमति आप  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  यह  बात  बेध्यानी  में  कह कह  गया  था  कि  मैं  इसका  निर्णय  सभा  पर

 छोड़ता हु  ।
 बह  मेरी  कमजोरी

 ही
 थी

 ।
 इसका  निर्णय  करना

 तो
 मेरा  ही  दायित्व  है

 ।  इस  विधेयक का

 अ्रध्यादेश  का  स्थान  नेना है  तथा  यह  अध्यादेश  एक  ऐसा  असाधारण  कानून है  जो  कि  राष्ट्रपति

 ने  संसद  का  सत्र  चाल  न  होने  के  कारण  शीघ्र  स्रावश्यकता  के  लिये  जारी  किया है  ।  शअरध्यादेश  के  कारणों

 में  बनाया गया  है  कि  कंवर  लाल  गुप्त  बनाम  अ्रमरनाथ  .  चावला  के  मुकदमें  के  संबंध  में  उच्चतम  न्यायालय

 निर्णय के  यह  जरूरी  हो  गया  है  कि  चुनावों  में  खर्चें  की  सीमा  के  बारे  में  संसद  द्वारा  बनाये  गये

 विधान  की  भावना  को  शौर  श्रमिक  स्पष्ट  किया  जाय  ताकि  चनावों  संबंधी  न्याय  निर्माणाधीन  अन्य  मामलों

 को  उच्चतम  न्यायालयों  के  ऐसे  निर्णय  से  बचाया  जा  सके  क्योंकि  उन  मामलों  से  संबंधित  उम्मीदवारों

 ने  उन्हीं  कानूनों  की  सीमा  को  आधार  मानकर  चुनाव  लड़े  थे  ।  यह  बात  सभी  को  स्पष्ट  हो  चुकी  है

 शर  यहीं इस  विधेयक  का  उद्देश्य है

 यह  बात  बहुत  महत्वपूर्ण है  कि  इस  विधेयक  भ्र ध्या देश  पर  चर्चा  के  दौरान  सदस्यों को

 उन  मकानों  संबंधी  तथ्यों  का  हवाला  देने  की  अनुमति  न  दी  जाये  श्री  साल्वे  ने  एक  विधेयक  विशेष  का

 हवाला  qa  दिया  है  परन्तु  जब  तक  मैं  इस  विधेयक  को  स्वयं  न  tea  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  वह
 >

 यक  भी  बिल्कुल  इसी  विधेयक  जैसा  था  ।  प्रस्तुत  विधेयक  तो  wera  असाधारण  विधेयक  a  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  विधि  मंत्री  तो  चाहते  हैं  कि  उन  मुकद्दमों  का  हवाला  दिये  बिना  ही

 विधेयक  पर  चर्चा  की  जाये  ।  इसका  adem  तो  यह  ear  कि  हम  उन्हीं  चीजों  का  उल्लेख  न  करें  जिनका
 = उल्लेख  हमसे  ग्रपेक्षित

 श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  अप  विनिर्णय  दीजिये  कि  वे  उन  मामलों  का  हवाला 2 दे  सकते  हैं  था

 नहीं  ?

 श्री  सच  लिमये (  )  श्राप  मनमानी  नहीं  कर  सकते  |  एक  बार  कहा  जा  चका  है  कि  संदर्भ

 नहीं  दे  सकते  कौर  त्व  कहते  हैं  कि  संदर्भ  दे  सकते  हैं  ।  Weare  not  at  the  mercy  of  Congress

 Members  Until  now  they  were  arguing  that  we  cannot  refer  to  those  cases  since  those

 were  sub  judice,  but  now  they  say  that  refereaczs  can  be  made

 Thave  got  this  suggestion,  Firstly  you  order  him

 वह  हमारी  जानकारी  तथा  wert  के  लिये  उन  180  मामलों  के  मध्य  आधारों  का

 सारांश  सभा पटल  पर  प् च्च््य पी  ||

 secondly

 ‘i
 यह  विधेयक ऐसा  है  जिसका  उद्देश्य  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को  निष्प्रभावी  करना

 >  15.0
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 मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  इस  बात  को  न

 तथा  उनसे  कहा  जाये  कि  तक॑  में  वे  जब्त  से  काम  a  जहां  हो  केवल  वहीं  संदर्भ  दिये

 जायें  ।

 श्री  दरबारा  fag:  :  बिल्कुल  गलत  बात  है  ।

 श्री  नवल  किशोर  यह  असंभव  यह  बात  विपक्ष  शासक  दल  की  मनमानी  पर  नहीं

 चल  सकती |

 श्री  सी०  एस०  स्टीफन  :  वह  संदर्भ  देना  आरंभ  हम  नियमों के  अधीन  झ्रापत्तियां  उठायेंगे  |

 Shri  Madhu  Limaye:  I  would  say  that  then,  it  would  result  in  a  quarrel.  We  would

 quote  the  grounds  of  those  180  cases  to  prove  that  this  legislation  has  been  brought  in  not

 for  those  180  cases  but  for  only  one  case  i.e.  to  save  th?  e'zction  of  the  Prime  Minister.

 If  you  people  agree  to  my  conciliatory  suggestions  it  is  alr:ght  otherwise  I  have  given  a  notice

 under  Rule  109.

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  )  इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  दौरान  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देना  होगा

 कि  fat  180  मामलों को  सुरक्षण  देने  दिया  जा  रहा  है  क्या  मामले  इसके  ora  भी  हैं  इसके

 बिना  तो  विधेयक  के  पक्ष  में  अथवा  में  एक  शब्द  भी  नहीं  बोला  जा  सकता  विधि

 मंत्री  को  कहा  जायें  कि  वह  सदस्यों  को  इन  मामलों  संबंधी  शपथ  पत्तों  तथा  विवरणों  को

 वितरित  करें  क्योंकि  रायबरेली  के  मामले  के  संबंध में  निर्णय  भी  काफी  स्पष्टता  दिखाई  दे  रही  है  ।
 ७५  ५
 मेरे  पास  तत्संबंध  शपथ पत्न  तथा  विवरण  32

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इन  सब  बातों  की  चर्चा  मत  कीजिए  ॥

 श्री  ज्योतिमंय ag:  मैंने  किसी  विशिष्ट  का  जिक्र  नहीं  किया  हैं  ।  *राय  बरेली  का  मामला

 नामक  कोई  मामला  किसी  न्यायालय  के  निर्णयाधीन नहीं

 श्री  दरबारा  श्राप  इस  बारे  में  सभा  में  प्रस्ताव  रखिये  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  ठीक  मैं  यह  प्रस्ताव  उसी  नियम  के  अधीन  रखूंगा  जिसके  ails  श्री

 रघुरमेया रखते हैं। श्रर्थात रखते  watt  यह  सभा  निर्णय  करती  है  कि  उक्त  शपथपत्र  तथा  वितरण  सभा

 के  सदस्यों  को  वितरित  किये  जायें  और  उनको  इन  पत्तों  का  अध्ययन  करने के  लिए  पर्याप्त  समय

 दिया  जायें  ताकि  वे  यह  निर्णय  कर  सकें  कि  क्या  इस  भ्र ध्या देश  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को

 निष्प्रभावी  कर  दिया  है  तथा  उन  मामलों  के  अभियुक्तों  को  बचाने  के  लिए  नियमों  का  उल्लंघन  किया

 गया है  के  ०  #  +.  ठीक  है  अभियुक्त  न
 डिफेन्डेंट्स  या

 *
 डेन्टिन ही  मैं  कोई  वकील

 तो  नहीं  हां  केवल  इसके  बाद  ही  चर्चाधीन इस  का  निर्णय  हो  सकता है  कि  इन  180

 मामलों  को  सुरक्षण दिया  जाये  अथवा  नहीं
 ।

 इन  vat  के  परिचालित  होने  के  बाद  ही
 विधेयक

 पर  चर्चा  हो  सकती

 श्री  पी०  जी०  :  मावलंकर  :  श्री  स्टीफन के  के  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना

 बड़ी  श्रसाधघारण  सी  बात  कि  श्रापस  में  सलाह  कर  ली  है  मंत्री  से  भी  सलाह  कर

 ली  है  1

 st  सी०  एम०  स्टीफन  :  :  मैंने  यह  बिल्कुल  नहीं  कहा  है  |
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 ण  i  पਂ

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर :  क्षमा  चाहता  कांग्रेस  के  एक  वरिष्ठ  सदस्य  ने  खड़े  होकर  तथा

 मंत्री  महादय  से  सलाह-मश्विरा  करके  कोई  विनिर्णय  देने  के  लिए  कहा  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  वें  सुझाव  तो  कभी भी  दे  सकते हैं

 सल  टन  मश्विरा नहीं  गया श्री  सो०  एम०  स्टीफन  :  मैं यह  at  नहीं  कहता  कि

 परन्तु  उन्होंने कहा  था  mre कोई  सदस्य  उन  मामलों का  हवाला  देगा  तो  हम  नियमों के

 अधीन  wots  उठायेंगे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  सही  हैकि  श्री  साल्वे  ने  कहा  थाकि  मैं  उद्धरण  देने  की की  अनुमति  दू

 am  हैकि  वह  बात  fer  पर  भी  आराई  होगी  ।  मैंने  भी  उसे  नोट  किया है  ।

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  मैंने  भी  उन्हें कुछ  करते  देखा  हमें तो  नियमों  तथा  परम्परा

 के  चलना  श्री  साल्वे  ने  ay  1955 में  mera  के  विनिर्णय का  हवाला  दिया  है  परन्तु

 ह्म  उक्त  विधेयक  का  अध्ययन  किये  उसकी  इस  विधेयक  के  साथ  तुलना  कैसे  कर  सकते

 dame  विचारार्थ  समझौता-सुन्न  पेश  करता  gi  यदि  यह  कहा  जाये  कि  यदि  कोई

 aq  संबंधित  बोले सभाध्यक्ष  उसे  रोक  दें  यह  कटिन  है  क्योंकि  तब  तक  काफी बात

 कार्यवाही में  शामिल  हो  चुकेगी  ।  इसके  स्थान  पर  यदि  मंत्री  महोदय  उन  180  मुकदमों  के  बारे  में

 जोकि  त्य.यालयों  में  निर्माणाधीन  मोटी-मोटी  बातों  से  हमें  अवगत  करादें  तब  हम  उनका

 अध्ययन  अधिक  विस्तार  में  जाये  बिना  उनका  हवाला  दे  सभाध्यक्ष  माननीय  सदस्यों  को

 ऐसे  उद्धरण  तथा  उदाहरण  देने  की  दें  जोकि  इस  विधायक  पर  विचार  का  सामान्यतया

 मूल  wat  बनते  हों  ।

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  श्री  अमरनाथ  चावला  उच्चतम  न्यायालय  को  पुरर्धिचार-पाचिका

 पेश
 कर

 चुके  जबकि  वह  न्यायालय  शरापना  निर्णय  दे  चुका  है  ।  यदि  यह  विधेयक पास  हो  गया

 तो  क्या  न्यायालय  को  इस  पुनर्विचार  याचिका  पर  तय  सिरे  से  अपना  निर्णय  देना  पड़ेगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  अपनी  प्रतिक्रिया  कसे  दे  सकता

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  विधेयक  इन  180  मामलों को  बचाने  के  लिए

 नहीं  लाया  गया  जैसा  कि  इसके  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  से  स्पष्ट  ही  इस

 विधेयक  का  उद्देश्य  संविधान  की  धारा  77  के  आशयों  सही  व्याख्या  करना  है  क्योंकि इस
 धारा  के  अनुसार  जबकि  एक  उम्मीदवार  चुनाव  में  व्यक्तिगत  रूप  से  या  अपने  एजेन्ट  द्वारा

 किया  गया  खच  तो  खर्च  की  अन्तिम  सीमा को  aaa  में  गिना  जायेगा  परन्तु  उसके  दल  ara  किया

 गया  खच  इस  हिसाब  में  शामिल  नहीं  किया  जायेगा  ।  यहीं  fra  उच्चतम  न्यायालयों  के  war

 न्यायाधीशों  ने  भी  दिया  श्री  भंवरलाल  गीत  बाले  हाल  ही  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  का

 निर्णय  पूर्ववर्ती  नियों  के  उत्तर है  ।  इस  लिए  संसद  की  इस  भावना  को  अधिक

 स्पष्ट  करने  के  उद्देश्य
 से  यह  विधेयक  ara  किया  गया

 अब  यदि  इसका  प्रभाव  इन
 ७ 180

 मामलों  पर  भी  पड़ता है  तो  यह
 एक  अलग  aid  विधेयक  में  उद्देश्यों झर  कारणों  के
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 अनक  न

 विवरण  को  ध्यान  स  पढ़ने  पर  यह  तथ्य  बिल्कुल  ही  स्पष्ट  हो  जाता  वह  विवरण  इस  प्रकार

 ष

 | ह  कंवरलाल  गुप्त  बनाम  ए०  एन०  चावला  att  कुछ  wa  (1972  की  सिविल  अपील

 wo  1549,  जिसका  विनिश्चय  3  1974  को  किया  के  हाल  ही  के  मामले  में  उच्चतम

 न्यायालय  ने  पूर्वोक्त पद  या  प्राधिकरण  का  इस  रूप  में  निर्वचन  किया  है  कि  ऊपर  निर्दिष्ट

 किसी  राजनैतिक  दल  या  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  उप गत  व्यय  उसकी  परिधि  में
 aa

 इस  बात

 को  दृष्टि  में  रखकर  कि  ऐसे  निर्वचन  का  विशिष्टता  उन  श्रभ्यधियों  के  प्रति
 निर्देश

 से  जिनके

 >  a विरुद्ध  निर्वाचन  अर्जियां  लम्बित  हैं  क्या  प्रभाव  सरकता  qe  wad  आवश्यक  हो  गया

 कि  प्रतिनिधि  1951  की  धारा  77  के  उपबंधों  के  आधारभूत  झा शय  अर्थात

 इस  बात  का  स्पष्टीकरण  किया  जाए  कि  उस  धारा  के  ada  अधिकतम  रकम  की  संगणना  करने

 किसी  अन्य  व्यक्ति या  व्यक्तियों  के  निकाय  या  राजनैतिक  दलों  ara  उप गत  या  प्राधिकृत  किसी

 व्यय  को  लेखें  में  नहीं  जाना  चाहिए  ।  चूंकि  संसद  सब्र  में  नहीं  इसलिए  राष्ट्रपति  ने

 19  1974  को  लोक  प्रतिनिधित्व  1974  का  प्र ब्या पन  किया  ।  यह

 विधेयक  इस  अध्यादेश  का  स्थान  ग्रहण  करने  के  लिए

 इस  यह  विधेयक  चुनाव  संबंधी  याचिकाग्ों से  संबंधित  व्यक्तियों  को  बचाने  के  उद्देश्य
 ~

 से  नहीं  लाया  गया  जब  यह  बात  सभा  स्वीकार  कर  लेती है  तो  फिर  हमें  इससे  कोई  सरोकार

 नहीं  हैकि  उन  याचिकाओं  के  बारे  में  क्या  निर्णय  होना  ,  उच्चतम  न्यायालय  चाहे  जो
 निर्णय

 हमने  तो  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  की  धारा  77  में  निजि  भावना  को  स्पष्ट  करना

 हाल  ही  में  जो  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  mere  वह  उक्त  धारा  में  रात  भावना के

 विपरीत है  इसलिए  यह  उक्त  धारा  के  अन्तर्गत  प्रावधानों  के  अनुकरण  में  चुनाव  लड़ने  वाले

 याचिकाएं  देने  वालों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  सकता

 विधेयक  पर  चर्चा  के  दौरान  उन  याचिक्राप्ों  संबंधी  बातों  का  संदर्भ  देना  at  सवेरा

 होगा  ।
 साथ  हमारी  परम्पराश्रों  के  अनुसार  हमें  न्यायालयों  के  विचाराधीन  मामलों

 का  संदर्भ  देना  भी  नहीं  चाहिए  ।  arm  इसकी  अनुमति  न  दें  अन्यथा  यहां  गड़-बड़ी  शुरू  हो

 जायेंगी  कौर  उन  मुकदमों  पर  इसका  प्रभाव  पड़  सकता

 श्री  कृष्ण  चन्द्र हाज़िर
 :

 श्री  गोस्वामी
 के  विरोधी  उद्देश्यों  और

 कारणों  के  विवरण  को  पढ़ने  से  साफ  पता  चलता  है  कि  निर्गयाशोन  चुनाव  याचिका स़ ों  से  प्रभावित

 होने  व्यक्तियों  को  बचाने  के  उद्देश्य  के  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  की  धारा  77

 में  निहित  को  तुरन्त  ही  स्पष्ट  करने  की  आवश्यकता  झरा  पड़ी  थी ।  मंत्री  महोदय  बतायें  केवल

 ये  1580  मामले  नहीं  बल्कि  कुल  कितन  मामलों  में  सीमा  से  अधिक  चुनाव  व्यय  करने  का

 au वर्ष  1952  से  wa  aw  झ्रसंख्य  चुनाव हुए  मध्यावधि  चुनाव  Sy  वह  बतायें
 कि  सीमा  से  अधिक  व्यय  के  ara  पर  कितने  चुनाव  रद  feu  यदि  विधेयक  पास  केवल
 इसी  पर  रोक  लगाना  तो  यह  एक  अलग  ata  ग्रा  चावला  के  मामले  से  पहले  भी  करना  चुनाव
 रह  हुए  थे  ।  मुझे  सरकार  यह  बताये  कि  आखिर  इस  समय  सरकार  को  सीमा  लोक-विरोधी
 विधेयक  लाने  की  जरूरत  क्यों  पड़ी  ?
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 Shri  Janeshwar  Mishra  (A  :  Whereas  the  mobers  of  the  Ruling  Party

 have  been  stressing  not  to  refer  the  facts  about  the  sub  judice  cases  during  the  discussion  on

 this  Bill;  on  the  other  hand  the  Bill  itself  is  based  and  framed  ‘on  the  same  cases.  है॥  fact

 they  want  to  kill  the  judgement  of  the  Supreme  Court  under  the  Statement  of  Objects  and

 Reasons  it  is  stated

 बात  को  दृष्टि  में  रखकर  कि  ऐसे  निर्वाचन  का  विशिष्टता  उन  अवधियों  के

 प्रति  निर्देश  जिनके  विरुद्ध  निर्वाचन  अर्जियां  लम्बित  क्या  प्रभाव  पड़  सकता  @  यह

 word  wasn  हो  गया  है  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  1951 की  धारा  77  के  उपबंधों  के

 *.  *. ae  अर्थात  इस  बत  का  स्पष्टीकरण किया  जाये

 Therefore  you  cannot  shyt  our  mouth  in  the  name  of  matter  being  sub  judice  despite

 the  fact  that  these  very  matters  form  the  basis  of  the  Bill  itself.  Secondly,  we  said  that

 Shri  Stephen,  Shri  Salve  and  Shri  Mahajan  gather  around  Shri  Gokhale  and  expressed

 their  view  points,  and  thereafter,  suddenly  Shri  Salve  1056  to  ask  you  to  permit  citation

 references  to  these  cases.  This  shows  that  they  are  very  proud  of  their  majority  in  the  House

 and  they  wanted  to  vote  down  the  motion  of  Shri  Bosu.  Although  in  democracy,  decisions

 are  taken  by  majority,  but  we  should  not  allow  Goverment  to  become  dictatorial.  they  should

 not  be  allowed  to  annual  the  Supreme  Courts  decision  just  for  saving  certain  vested  in-

 trests.  Let  the  Hon.  Minister  withdraw  his  Bill,  bringa  revised  version  thereof  and  we

 are  prepared  to  consider  that.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  क्या  कहना  चाहते हैं  ?

 श्री  एच०  श्रार०  गोखले :  विधेयक  पर  विचार  के  विरोध  का  तो  कोई  प्रश्न  ही  नहीं gi
 संक्षिप्त

 सा  प्रशन  यह  है  कि  क्या  इस  पर  चर्चा  के  दौरान  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्माणाधीन  उन  7&0

 मामलों  संबंधी  तथ्यों  का  हवाला  दिया जा  सकता  मेरा  मत  हैकि  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  भ्र न्य था

 उन  मामलों  में  शभ्रदालती  कार्यवाही  पर  प्रभाव  पड़  सकता  सदस्यगण किसी  fangs

 हमे  का  विवादास्पद  आरोपों-प्रतिश्नारोपों  का  जिक्र
 किये  बिना

 यह  कहें  कि
 इतनी  संख्या  में

 aren तो  यह  दूसरी  बात  zi  wa  am  निर्णय  दें कि  क्या हो  ?

 जहां  तक  विवरणों  शपथ  का  संबंध  मैं  कह  चूका  हूं  कि  थे  शब्द  में  शामिल

 > ai  ऐसा  कभी  नहीं  हरा  are न  ही  होना  चाहिए ।

 श्री  मधु  लिमये  :  तो  क्या  मैं  नियम  109 के  ada  चर्चा  को  रोकने  का  प्रस्ताव पेश  करूं  तथा

 इस  संबंध
 में  ग्रसना  संक्षिप्त  भाषण  दू  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उससे  भी  चर्चा  स्थगित  ही  तो  होगी  ।  यह  बड़ी  कठिन  स्थिति मेरे  सामने

 भराई  है
 ।

 श्री  साहबे  ने  कहा  था  कि  मैं  सदस्यों  को  संदर्भ  देने  की  अनुमति  दे  मूझे  कुछ
 श्रासानी

 हो  जाती है  परन्तु  मंत्री  महोदय  ने  उस  का  विरोध  कर  दिया  गर्त  जहां तक  कानून की  तकनीकी

 बारीकियों
 का  संबंध  संदर्भ  नहीं  किये जा  सकते  क्योंकि  मामले  sara के  नियासीन  है  परन्तु  साथ ही  ये

 मामले  अध्यादेश  तथा  विधेयक  के  आधार  भी  यही  कठिनाई

 झ  lo  एम०  स्टीफन
 :  share  ने  वह  कौन-सा  विनिर्णय  दिया  था
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस  विधेयक  विशेष का  अध्ययन  went  जो  मैं  अभी  तक  नहीं  कर

 सका  हूं  ।

 शी  सी०  एम०  स्टाफन :  पह  अ विधेयक  एक  बिशेष  उद्देश्य  के  लिये  जबकि  यह  सामान्य  सा

 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  मैं  उसे  पढ़  ले  तब  तक  क्या  कह  सकता  हूं  ।  मुझे  इसमें

 परिस्थितियों  तथा  उनके  आधार  का  अ्रध्ययन  करना  पडेगा  |

 श्री  नरेन्द्र कुमार  साल्वे  :  वह  विधेयक  सरकारी  सम्पत्ति  के  बारे  में  था  ।  मैं  aa  fara

 निवेदन  करता  x
 &  fe  वहू  मामला  क्षेत्राधिकार का  झ्र ौर  विषय  यहीं  था  ।  वह  विषय  न्यायालय  में

 निर्णयाधीन  मामलों  को  सीधे  ही  प्रभावित  करता  था  ।  उस  संबंध  में  विनिर्णय  यह  था  क  क  eee

 Shri  Madhu  Limye  This is  quite  different

 थी  नरेन्द्र  कुमार  सादे  :  यदि  ag  मान  लिया  जाये ंकि  विधेयक  का  उन  मामलों  पर  सीधा  प्रभाव

 पड़ता  तो  उस  संबंध में  अध्यक्ष  ने  यह  विनिर्णय  दिया  कि  उससे  कोई  wax  नहीं  पड़ता

 ग्र  न्यायालय  के  विचाराधीन  मामलों  संबंधी  तथ्यों  का  हवाला  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  मेरा  निवेदन

 हैकि  उस  मामले  के  संबंध  में  तथा  इस  मामले  के  संबंध  में  सभी  तथ्य एक  ही  प्रकार के  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  इस  कथन  से  चर्चा  ने  एक  नया  मोड़  ले  लिया है  ate  इस  विषय पर

 मेरे  विनिमय  की  श्रावश्यवता  हो  सक्ती  यदि  मैं  इस  उदाहरण  पर  woe  निर्णय  आघारित कर
 सका

 तो  मुझे  बड़ी  राहत  मिलेगी  पर्त  श्राप  मझे  कम  से  कम  उस  विधेयक  को पढ़ने  का  अवसर  तो

 यह
 एक

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामला  इसके  दूरगामी प्रभाव  होंगे  ।  wa:  जल्दबाजी से  काम  नहीं
 लिया  जाना  इस  संबंध  में  श्रबन  विनिर्णय  बाद  में  दिया  जायेगा  परन्तु  क्योंकि  मंत्री  महोदय

 विधेयक पर  विचार करने  का  प्रस्ताव  करने  खड़े  हो  चके  थे  उन्हें  विधेयक  पर  विचार  करने

 का  प्रस्ताव  रखने  दिया  जाये  eo  क

 एक  माननीय  सदस्य  :  सभा 6  at  स्थगित  होनी है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  अरपना  भाषण  कल  जारी

 एच०  प्रार ०  गोखले  :  जव  मुझे  उत्तर  देने  का  अवसर  मिलेगा  तो  अपने  faa  श्री

 श्याम नन्दन  मिश्र  के  भाषण  का  उत्तर

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 लोक  प्रतिनिधित्व  अधि  नियम  1951  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाय  ॥

 इस  विधेयक पर  विचार  करने  हेतु  लोक  प्रतिनिधि  1951  की  धारा  77  का  हवाला

 देना  ही  काफी  है  ।  जिसमें  ag  व्यवस्था  है  कि  किसी  बनाव  के  संबंध  में  चुनाव  के  लिए

 उद्घोषणा  की  प्रकाशन  तिथि  से  चनाव  परिणाम  की  घोषणा  की  तारीख  तक  किसी  उम्मीदवार यां  उसके

 एजेंट  किया गया  शारिवा  प्राधिकृत  किया  गया  है  कुल  खर्चे  निर्धारित  राशि  से  अधि
 क

 नहीं  होना  धारा
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 भारतीय  चुनाव  ar  मे  प्रकार  की  सीमा  निर्धारित  ate  इस  भावना  की  पुष्ट

 अराम  तौर  से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  न्यायालयों के
 Con  हे  oy  ae  3

 a  को  TZ &  |  अथवा  प्राधिकृतਂ

 शब्दों में  के  qa में  उक्त  उम्मीदवार  के  राजनैतिक  दल  अपने  ्  अभियान के  संघ  ate

 किया  गया  कोई  at  शामिल  नहीं  किया  जाता  ।

 तथापि  उच्चतम  न्यायालय  ने  हाल  ही  में  श्री  भंवरलाल  गीत  सलाम  श्री  प्रमरनाथ  चावला  1972  की

 सिविल  अपील  संख्या  1549)  के  मामले  में  अपनी  टिप्पणियों  के  द्वारा  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  घारा

 77  के  संदर्भ में  कुछ  सन्देह  तत्व  अनुभव  किया  उक्त  निर्णय  में  अथवा  शब्दावली
 को

 व्यापक

 aa  दिये  जाने  से  एक  गंभीर  समस्या  पैदा  हो  गयी  विशेषकर  उन  लोगों के  लिए  जिनके  चुनाव  संबंधी  मामले

 wat  नियासीन हैं  ।  उनका  कोई  कसूर  न  होते  हुए  उनके  चुनावों के  रद्द  किये  जाने  का  खतरा  पैदा
 हो

 गया  है

 हालांकि  उन्होंने  पहले  से  स्वीकृत  काननी  प्रावधानों  के  अ्रनसरण  में  चुनाव  लड़ें

 इस  प्रकार  उम्मीदवारों  के  सम्बन्ध  में  उत्पन्न  हुई  स्थिति  का  निराकरण  करने  के  लिए  लोक

 प्रतिनिधित्व  1951 की  धारा  77  के  प्रयोजनों  को  स्पष्ट  करना  आवश्यक  हो  गया  है  प्रात  चुनाव

 के  दौरान  दलों  द्वारा  किये  गये  व्यय  को  प्रत्याशी  द्वारा  किए  गए  व्यय  में  शामिल नहीं  किया

 जायेंगी  |  यह  विधेयक  उक्त  अध्यादेश के  बदले  में  गया  हूँ  ।  जो  इस  संबंध  में  राष्ट्रपति ने
 प्रख्यापित

 किया  था  |

 सरकार  व्यय  सम्बन्धी  समस्या ग्र ों  al  गम्भीरता  से  अनभिज्ञ  नहीं  है  तथा  उसने  अध्यक्ष  द्वारा  गठित

 संयुक्त  संसदीय  समिति  के  समक्ष  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  ware  सम्बन्धी  व्ययों के  संबंध  में  को  गई  सिफारिशों

 को  विचार  करने  के  लिए  रखा  शौर  समिति  ने  जिसमें  सभी  प्रमख  दलों  के  प्रतिनिधि  थे  समस्या  पर  गम्भीरता

 से  विचार  करने  के  पश्चात यह  निष्कर्ष  निकाला  कि  विभिन्न  राजनीतिक  कठिनाइयों  के  कारण  राजनीतिक  दलों

 से  यह  करना  संभव  नहर  है  कि  उन्होंने  अपने  उम्मीदवारों के  चुनाव  पर  कितना  व्यय  किया  आर  इसका

 ब्योरा  दे  सकें  ।  समिति  ने  निर्वाचन  के  व्यय  के  सम्बन्ध  में  अधिकतम  सीमा  लगाने  सम्बन्धी  काननी

 उपबंधों  का  समर्थन  किया

 लोक  प्रतिनिधित्व  1950  शौर  1951  का  व्यापक  रूप  से  संशोधन  करने  वाला

 विधेयक  पहले  संसद  में  पुरःस्थापित  हो  गया है  तथा  लोक  सभा  में  निर्णयाधीन
 सदन  में

 विधेयक पर  बिचार  करते समय  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णयों  के  प्रकाश  में  संसद  सदस्यों  को

 सुझाव  देने  का  काफी  अवसर  इन  परिस्थितियों  में  सदन  यह  विचार  करेगा  कि  19

 1974  को  इस  भ्र ध्या देश  को  लागू  करते  हुए  ake  इस  विधेयक  को  प्रतिस्थापित  करते

 हुएं  सरकार यह  सुनिश्चित  करना  चाहती  है  कि  जिन  प्रत्याशियों  ने  चुनाव  लड़ा  है  कौर  जिनकी

 याचिकाएं  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  कौर  उच्चतम  न्यायालय  में  भ्रनर्णीत  पड़ी  उन्हें  उपबन्ध की

 न्यायिक  व्याख्या के  बदले  जाने  के  फलस्वरूप  कठिनाई  का  सामना न  करना  क पड़ ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 लोक  प्रतिनिधित्व  1951  में  कौर  आगे  संशोधन  करने  याले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये
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 को  ज्योतिर्मय  बसु  ax):  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करता  यह  ऐसे

 देने विशेष  व्यक्ति  को  लाभान्वित  करने  कौर  भ बा
 से  समक्ष 4  द  क  द  कि  के

 लिए  गया  है  जिसका  देश  की

 कार  पर  अत्यधिक  प्रभाव  है  ।  इस  अध्यादेश  को  बड़ी  तेजी  से  लागू  किया  गया  क्या  ऐसा  कोई

 उदाहरण  है  जहां कि  कोई  भ्र ध्या देश  इतनी  तेजी  से  लागू  किया  गया  st

 काय  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 पचासवां  प्रतिवेदन

 फिर  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  रघु  2 रामया) : मैं  काय  मंत्रणा  समिति  के

 पचासवें  प्रतिवेदन  को  प्रस्तुत  करता  Zt

 इसके  च्  लोक  सभा  13  1974/23  1896  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थापित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleve.  of  the  Clock  on  Friday,  the  December  13,

 1974/Agrahayayana  23,  1896  (Saka)
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